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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Saparate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


उपाबंध 


वित्त मंत्रालय 
( गजस्व विभाग ) 
(विदेश कर प्रभाग ) 


अधिसूचना 


अ य पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व 
अपवचन को रोकने के लिए 
भारत गणराज्य की सरकार और जापान की सरकार के बीच अभिसमय 

भारत गणराज्य की सरकार और जापान की सरकार, प्राय पर करों 
के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवचंन को रोकने 
के लिए एक नया अभिममा सम्पन्न करने की इच्छा से, नीचे लिखे अनुसार 
सहमत हुई हैं : 


नई दिल्ली, 1 मार्च, 1990 


प्राय -कर 


अनुच्छेद 1 
यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो दो... .. . ..... 
राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों राज्यों के निवामी है । 


सा . का . नि . 101 ( अ ) :- दोहरे कराधान का अपवर्जन करने के 
लिए और आय पर करों की बाबत राजवित्तीय अपवचन को रोकने के लिए 
भारत गणराज्य की सरकार और जापान सरकार के बीच इससे उपाबद्ध 
कन्वेंशन के अनुच्छेद 28 के पैरा 1 की अपेक्षानुमार अनुसमर्थन की लिखत 
के आदान-प्रदान के पश्चात् 29 दिसम्बर, 1989 को प्रवृत्त हो गया है । 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार , प्राय-कर अधिनियम, 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह 
निदेश देती है कि उति कन्वेंशन के सभी उपबंधों को भारत संघ में प्रभावी 
किया जाएगा । 


अनुच्छेद 2 
1 जो कर इस अभिममय के विषय हैं, वे इस प्रकार हैं : 
( क ) जापान में : 

(i ) आयकर ; और 
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(ii ) भारत के बारे में : 
( कक ) ऐसे मभी व्यप्टि जिन्हें भारत की राष्ट्रिकता प्राप्त 


हो ; 


( खख ) ऐसे सभी विधिक व्यक्ति मागीदारिता तथा मंघ जिन्हें 

भारत में प्रवृत्त कानूनों से इस तरह की हैसियत प्राप्त 

हो , 
( झ ) “ अन्तर्गष्ट्रीय यातायात " पद से अभिप्रेत है - किसी ऐसे 

जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक 
संविद . क. री र ज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो सिवाय 
उस स्थिति के जब उक्त जलयान अथवा वायुयान केवल दूमरे 
संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच हो चलाया जाता हो । 
और 


( ञ ) “ सक्षम प्राधिकारी " पद से अभिप्रेत है : 

(i ) जापान में , वित्त मंत्री अथवा उमक प्राधिकृत प्रतिनिधि ; 
(ii) भारत में , वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय सरकार 

अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि । 


( ii ) निगम कर 

( इन्हें इसके बाद “ जापानी कर " कहा गया है ) ; 
( ख ) भारत में : 

आयकर , जिम में उस पर, लगाया गया कोई अभिधार भी 
शामिल है । 

(जिसे इसके बाद " भारतीय कर " कहा गया है ) । 
2. यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा मारतः इसी तरह के करों 
पर भी लागू होगा, जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख 
के पश्चात् पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान 
पर लगाए जाएंगें । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी महत्व 
पूर्ण परिवर्तनों के संबंध में , ऐसे परिवर्तनों के पश्चात् एक समुचित अवधि 
के भीतर , एक दूसरे को सूचित करेगें जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों 
में किए गए हों । 

अनुच्छेद 3 
1. इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए जब तक कि विषयगत पाठ 
में अन्यथा अपेक्षित न हो : 
( क ) “ जापान " शब्द से अभिप्रेत है जब एक भौगोलिक उद्देश्य के 

लिए उपयोग किया जाना है तो इसका अर्थ है जापान का 
राज्य क्षेत्र जिसमें यह भी शामिल है - -. राज्य क्षेत्रीय समुद्र 
जिम पर जापानी कर से संबंधित कानून लागू होता है, राज्य 
क्षेत्र य समुद्र से परे समस्त क्षेत्र जिसमें उसका ममुद्रतल तथा 
अवमृदा भी शामिल है, जिस पर जापान अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
के अनुसार क्षेत्राधिकार रखता है तथा जिम में जापानी कर से 

संबंधित कानून प्रवृत्त हैं ; 
( ख ) "भारत " शब्द से अभिप्रेत है- - भारत का राज्य क्षेत्र और 

उस में शामिल है -- राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा कोई भी अन्य समुद्री 
क्षेत्र जिसके बारे में भारत को भारतीय कानून के अनुसार 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार 

प्राप्त है । 
( ग ) “ एक संविदाकारी राज्य ” तथा “दूसरा संविदाकारी राज्य " पदों 

से विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुमार जापान अथवा भारत 

अभिप्रेत है ; 
( घ ) “ कर " शब्द से विषयगत पाट की अपेक्षा के अनुमार जापानी 

कर अथवा भारतीय कर अभिप्रेत है ; 
( ङ ) “व्यक्ति " शब्द में कोई व्यष्टि , कोई कम्पनी और व्यक्तियों 

का कोई अन्य निकाय शामिल है ; 
( च ) “कम्पनी " शब्द से कोई भी ऐमा निगमित निकाय अथवा 

कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर-प्रयोजनों के लिए एक निगमित 

निकाय के रूप में माना जाता है ; 
( छ ) “ एक संविदाकारी राज्य का उद्यम ” और “ दूसरे संविदाकारी 

गज्य का उद्यम ” पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के 
किमी निवामी द्वारा संचालित कोई उद्यम और दूसरे संविदाकारी 
राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत 


2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय के प्रवर्तन 
का संबंध है, किसी शब्दावली का जो उसमें परिभाषित नहीं हुई हो, जब 
तक विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो , तब तक वही अर्थ होगा 
जो उम मंविदाकारी राज्य के करों से संबंधित कानूनों के अन्तर्गत होता है जिन 
पर ये अभिसमय लागू होता है । 


अनुच्छेद 4 
1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, “किसी मंविदाकारी राज्य का निव . सी " 
पद मे अभिप्रेत है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर, उस गज्य के कानून 
के अन्तर्गत उसके अधिवास , निवास , प्रबंध-स्थान अथवा इस प्रकार की 
किसी भी अन्य कसौटी के कारण वहां पर कर लगाया जा सकता है । 

____ 2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदा 
कारी राज्यों का निव . सी हो , वहां संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी 
परस्पर सहमति से उस संविदाकारी राज्य का निर्धारण करेंगें जिस राज्य 
का वह व्यक्ति इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ एक निवासी समझा जाएगा । 


अनुच्छेद 5 
1. इस अभिममय के प्रयोजनार्थ " स्थायी संस्थापन " पद से कारोबार का 
वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जहां किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः 
अथवा अंशतः चलाया जाता है । 

2. “स्थायी संस्थापन " पद के विशेषतयां निम्नलिखित शामिल होंगे : 
( क ) प्रबंध व्यवस्था का कोई स्थान ; 
( ख ) कोई शाखा ; 
( ग ) कोई कार्यालय ; 
( घ ) कोई कारखाना ; 
( ङ ) कोई कार्यशाला ; 
( च ) कोई खान, तेल अथवा गैस या कोई कुनां कोई खदान अथवा 

प्राकृतिक संसधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ; 
( छ ) कोई भाण्डागार जिसमें कोई व्यक्ति दुमरों के लिए भण्डारण 

सुविधाएं मुहैया करता हो ; 
( ज ) कोई फार्म , बगीचा अथवा अन्य स्थान जहां पर कृषि, वानिकी 

पौधे उगाने अथवा उनसे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों , 
( झ कोई भण्डार अथवा अन्य बिक्री केन्द्र ; तथा 


( ज ) “ राष्ट्रिक " शब्द से अभिप्रेत है : 
(i ) जापान के बारे में : 

सभी व्यप्टि जिन्हें जापान की राष्ट्रिकता प्राप्त है और 
मुभी विधिक व्यक्ति जिनका सृजन अथवा संगठन जापान 
के कानूनों के अंतर्गत हुअा हो तथा ऐसे सभी विना 
विधिक व्यक्तित्व वाले संगटन जिन्हें जापान के कानूनों 
के अंतर्गत जापानी कर के प्रयोजनार्थ सृजित अथवा 
संगठित किए गए विधिक व्यक्तियों के रूप में माना 
गया हो । 


[ भाग II . -- खड 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ञ ) कोई संस्थापना अथवा संरचना जिसका इस्तेमाल प्राकृतिक 

संसाधनों की खोज के लिए, किया जाता हो , किन्तु केवल उस 
स्थिति में जब उसका इस्तेमाल छ: महीने की अवधि से अधिक 

समय तक किया गया हो । 
3. कोई भवन स्थल अथवा निर्माण , संस्थापना अथवा एसेम्बली 
प्रोजेक्ट केवल उस स्थिति में कोई स्थायः संस्थापन होगा यदि वह छः 
महीने से अधिक समय तक विद्यमान रहता है । 

4. किसी उद्यम का किलो संविद करो राज्य में कोई स्थायी सस्था 
पन का होना और उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार का 
चलाया जाना तभी समझा जाएगा यदि वह उस सविद कारी र ज्य में 
किसी निर्माणस्थल अथवा निर्माण , सस्थापना अथवा ऐसे एसेम्बली प्रोजे 
क्ट के संबंध में छः महीने की अवधि से अधिक समय तक पर्यवेक्षो 
कार्यकलाप चलाता हो जो उस संविदाकारी राज्य के भीतर शुरू किए 
जाते हों । 


( ख ) उम्के प स इस तरह का कोई प्राधिकार नही हो किन्तु 

वह प्रयनोल्लिखित सविदकरो राज्य में ऐसे माल अथवा 
पप स्तुओं का एक स्टक अादान रखता हो जिसमें से 
वह नियमित रूप से इस उद्यम को तरफ से म ल अथवा 

पण्य वस्तुओं को डिलीवरी करता हो ; अथवा 
( ग ) वह उस प्रथमोल्लिचिन नविदाकरी र ज्य में प्रादतन आदेश 

प्राप्त करता हो , पूर्णतः अयवः लगभग पूर्णतः स्वपं उस उद्यम 
के लिए अथवा उद्यम के लिए और ऐसे उद्यमों के लिए 
जो नियंत्रण रखते हों , नियंत्रण में रहते हों , अथवा उस उद्यम 
की तरह उस जसे नियंत्रण में रहते हों । . 


४. किसो उद्यम का किलो संविद क री राज्य में कोई स्थायी सस्था 
पन का होना मत्र इस कारण नहीं माना जाएगा कि वह किसी दलाल , 
सामान्य कमीशन एजेन्ट अथवा किसी स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य 
एजेन्ट की मार्फत उस संविदाकरी राज्य में व्यापार चलाता हो बशर्ते 
कि ऐसे व्यक्ति अपने क रोबार की समान्य प्रक्रिया में कार्य करते 
हो । 


____ 9. इस तथ्य से कि कोई कम्पनी जो किसी पविद क री र ज्य 
की निवाला है किसी ऐसो कम्पनी पर नियंत्रण रखती अथवा उसके 
द्वारा नियंत्रित होती जो दुसरे सविदाकारी राज्य की निव सी हो अथवा 
जो दूसरे संविदाकारी राज्य में ( च हे किती स्थायो स्थापन के माध्यम 
से अथवा अन्यथा ) कारोबार चलाती हो , दोनों में से किसी भी कम्पनी 
को दूसरी कम्पनो का स्थायी संस्थापन का दर्जा नही देता । 


अनुच्छेद 6 


_ 1. एक संविद करी राज्य के किसी निवा सो द्वारा दूसरे विदाकरी 
राज्य में स्थित अचल स्पति से प्राप्त प्राय पर उस दूसरे सविदकरी 
राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 


5. पराग्राफ 3 तथा 4 के उपबंधों के होते हए भी किसी उद्यम 
का किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन का होना ओर 
उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार का चलाया जाना तभी 
माना जाएगा यदि वह उस संविदाकारी र ज्य में उस सविदाकारी राज्य 
के अंतर्गत खनिज तेलों की खोज, उनके मनुयोजन अथवा निष्कर्षण 
के बारे में छ. महोने को अवधि से अधिक समय के लिए सेवाएं अथवा 
सुविधाएं प्रदान करता है । 

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफो के उपबंधों के होते हुए भी 
" थायी संस्थापन " पद से निम्नलिखित का शामिल नहीं होना माना 
जाएगा : 
( क ) उस उद्यम से सबधित माल अथवा पग्य वस्तुओं के भण्डारण 

अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ म त्र सुविधाओं का इस्तेमाल 

करना ; 
( ख ) मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उस उद्यम से 

संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टाक का रख 

रखाव करना ; 
( ग ) मात्र किसी अन्य उद्यम द्वार। संसधित किए जाने के प्रयोज 

नार्थ उस उद्यम से सबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के 

किसी स्टाक का रख-रखाव करना ; 
( घ ) उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुओं को मात्र 

खरीद करने अथवा उनके बारे में सूचना एकत्र करने के 

लिए व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख -रखाव करना ; 
( 3 ) उस उद्यम के लिए मात्र किसी प्रारंभिक अथवा सहायक 

किस्म के किसी अन्य कार्यकलाप को चलने के प्रयोजनार्थ 

व्यापार के किसा निश्चित स्थान का रख -रखाव करना । 
7. पराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हए भी जहां पर कोई 
स्वतंत्र हैसियत के किसी एजेन्ट , जिस पर पर। ग्राफ 8 लागू होता हो , 
से भिन्न कोई व्यक्ति दूसरे संविदाकर। राज्य के किसी उद्यम की तरफ 
से किती संविदाकरो राज्य में कार्य करता हो , उस उद्यम का प्रथमो 
ल्लिखित संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन का होना तभी 
माना जाएगा : ... 
( क ) यदि उसे उस उद्यम की तरफ से उस संविदाकारी राज्य में 

ठेकों को सम्पन्न करने का अधिकार प्राप्त हो तथा वह 
आदतन ऐसे ठेके सम्पन्न करता हो , जब तक कि इसके कार्य 
कलाप , यदि उन्हें कारोबार के किसी निश्चित स्थान पर 
सम्पन्न किया गया हो, पंगग्राफ 6 में उल्लिखित कार्यकलापों 
तक सीमित नहीं हों , जिसके द्वारा कारोबार का यह निश्चित 
स्थान उस पैराग्राफ के उपबंधों के तहत एक स्थायी 
संस्थापन नहीं बनेगा ; 


2. अचल संपत्ति " पद का अर्थ हो होगा जो उम सविद करी 
राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें सबंधि सम्पत्ति 
स्थित है । इस पद में किसी भी दशा में ये शामिल होंगे - - अचल सम्पत्ति 
के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति , कृषि और व निको में प्रयुक्त पशुधन 

और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर अचल सम्पत्ति संबंधी सामान्य 
कानून के उपबध लागू होते हों , अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार 
और खनिज भण्ड रों , स्त्रोता तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन 
के लिए , अथवा कार्य के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय 
अथवा नियत अदायगियों के अधिकार ; जलयान तथा वायुयान अंचल 
सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे । 


____ 3. पैराग्राफ 1 के उपबंध अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग , उसे 
किराए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली प्राय 
पर भी लागू होंगे । 
____ 4. पैराग्राफ 1 तया 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति 
से प्राप्त प्राय पर तथा स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के लिए 
प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त प्राय पर भी लागू होंगे । 


अनुच्छेद 7 
__ 1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल 
उसो संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम 
दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी सस्थापन के माध्यम से 
उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो । यदि वह उद्यम पर्युक्त तरीके 
मे कारोबार चलाता हो तो उस उद्यम के ल. भों पर दूसरे नंविद करो 
राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने 
अंश पर पर ही कर लगाया जा सकगा जो प्रत्यक्षत: अयवा अप्रत्यक्षतः 
उस स्थायी संस्थापन के कारण हो । 
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2. पैर ग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहने हुए जहां एक संविदारी 

5. अनुच्छेद 2 के उपबंधों के होते हुए भी इस अन च्छेद के उपबंध 
राज्य का कोई उद्यम दूसरे विद करा र ज्य में स्थित किस स्थायो जापान में उद्यम कर पर भी लाग होने के साथ-साथ उग उद्यम कर से 
सस्थापन के म ध्यम से क रोबर चल त हो , ता प्रत्येक विद करो राज्य 

मिलते -जुलते किसी कर पर भो उस स्थिति में लाग होंगे जहां कभ । ऐसा 
में ऐसे लाभों को उस स्थायो सस्थापन के लाभ समझा जाएगा जो उसे कर भारत में लगाया गया हो । 
उस स्थिति में प्राप्त होने की अपेक्षा रहत । जब वह एक समान अथवा 
उससे मिलती - जलती पारस्थितियों में एक समान या उससे मिलने- जुलते 

अनुच्छेद 9 
कार्यकलापों में लगा हुमा कोई निश्चिा पोर भिन्न उद्यम होना और ज 

1 . जहां : 
उद्यम के साथ पूर्णतया स्वतंत्र रूप से कारोबार करत. जिमका यह एक 
स्थायी संस्थापन है । 

( क ) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी 

राज्य के किमी उद्यम को प्रबंध व्यवस्था , नियंत्रण अथवा 
3. किसी स्थायी संस्थापन के ल भों का निर्धारण करने में उन चर्चा 

पूंजो के सिलसिले में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षा: भाग लेता 
को काटोतियों के रूप में अतमति दी जाएगी जो उस स्थायी स्थापन के 

है , अथवा 
कारोबार के प्रयोजन र्थ किए गए हो , जिनमें इस प्रकार से किए 
कार्यकारी तथा म मान्य प्रश मनिक पर्चे भी शमिल हों , च हे वे उस राज्य 

( ख ) वदो व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किमो उद्यम और 
में किर गए हों जहां वह स्थाय। नयापन स्थित है अयव अन्वत्र किए 

दूसरे संविदाकारा राज्य के किसो उद्यम को प्रबंध व्यवस्था, 
गए हों । 

नियंत्रण अथवा पूजो के सिलसिले में प्रत्यक्ष : अथवा अप्रत्यक्षतः 

भाग लेते हैं ; 
4. जहां किसी संविदाकारी राज्य में यह प्रथा ही है कि किसी 
स्थायी संस्थापन को होने वाले लाभों का निर्धारण उद्यम के कुल लाभों 

दोनों हो अवस्थाओं में , दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा 
को उसके विभिन्न भागों में विभाजन के आधार पर किया जाता हो , 

वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्ते रख। अथवा लगाई जाता हों , जो ऐसो शतों 

से भिन्न हों जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखा जानो हों , तो ऐसा कोई भी 
वहां पैराग्राफ 2 को कोई भी बात उस संविदाकारी राज्य को प्रथा अनुसार 
विभाजन के द्वारा कर-योग्य लाभों का निर्धारण करने से निर्धारित नहीं 

लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने को दशा में दोनों उद्यमों में से किसो एक 
करेगी ; तथापि विभाजन के लिए अपनाई गई विधि ऐसो होगी कि उसके 

उधम को प्राप्त हुपा होता परन्तु उन शतों के कारण वह इस प्रकार 
परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धान्तों के अनुकूलं होंगे । 

प्राप्त नहीं हुप्रा हो , उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किया जा सकेगा 

और तद्नुसार कर लगाया जा सकेगा । 
5. कोई भी ऐसा लाभ मान इस कारण से किसी स्थायो संस्थापन 

2. जहां पर एक संविदाकार राज्य उम संविदाकारी राज्य के किसी 
को प्राप्त हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायो संस्थापन द्वारा उद्यम 

उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तद्नुसार कर 
के लिए माल अथवा पण्य वस्तुएं खरोदो गई हैं । 

लगाता है - -जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के यकमो उद्यम पर उस 
6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों के उपबंधों के प्रयोजनार्थ दूसरे राज्य में कर लगाया गया है ओर जहां पर संविदाकारो राज्यों के 
स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभों का तब तक मक्षम प्राधिकारी विचार-विमर्श करने के पश्चात् इस बात पर सहमत 
वर्षानुवर्ष उसी पद्धक्ति से निर्धारण किया जाता रहेगा जब तक कि उसके होते हैं कि इस प्रकार समाहित किए गए कुल लाभ अथवा लाभों का 
विपरीत उचित तथा पर्याप्त कारण नहीं हों । 

कोई अंग ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोलिल्खन संविदा कारो राज्य के उस उद्यम 

को उस स्थिति में प्राप्त ह गए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच बनाई गई 
7. जहां पर लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल हैं जिनका इस 

शर्ते इस तरह क होतो जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच बनाई गई होती तो 
अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां पर 

वह दूसरा संविदाकारो राज्य उस तरह से सहमति प्राप्त लाभों पर, उन 
उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे । 

पर प्रभारित कर को मात्रा के अनुपार समुचित समायोजन करेगा । 

इस तरह का समायोजन करने में इस अभिसमय के अन्य उपबंधों पर 
__ अनुच्छेद 8 

यथोचित ध्यान रखा जाएगा । 
1. किसो संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय 
यातायात में वायुयान के परिचालन से प्राप्त लाभों पर उसो संविदाकारो 

अनुच्छेद 10 
राज्य में कर लगाया जाएगा । 

1. किसो एक सविदाकारा राज्य को निवासी कम्पनो उसके द्वारा 
2. किसो संविदाकारो राज्य के किसो उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रोप 

दुमरे संविदाकारी राज्य के किसो निवासी को अदा किए गए लाभांश उस 

दूसरे संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे । 
यातायात में वाय यानोन से प्राप्त लाभों पर केवल उसो 
संविदाकारी राज्य में कर लगेगा । 

___ 2. तथापि , इस प्रकार के लाभांश उस संविदाकारो राज्य में भो 

कराधेय होंगे, जिसको लाभांश अदा करने वाली कम्पना उस संविदाकारो 
___ 3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भो , ऐसे लाभों पर उस 

राज्य के कानूनों के अनुसार वहां निवासी है लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों 
दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जहां से कराधेय प्रथम दस वर्षों 

का हितभोगी स्वामी है , तो इस प्रकार के प्रभारित कर की रकम उक्त 
की अवधि के दौरान अथवा " पूर्ववर्ती वर्षो" में , जैसा भी मामला हो , 

लाभांशों का सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । 
प्राप्त हुए हों , जिस अवधि के लिए यह अभियमय प्रभावो होगा बशर्ते 
कि इस प्रकार प्रभारित कर को सीमा निम्नलिखित से अधिक नही हो ; 

इस पैराग्राफ के उपबंध उस कम्पनो के उन लाभों से संबंधित 

कराधान को प्रभारित नही करे , जिनमें से लाभांशों का भुगतान किया 
( क ) प्रथम पांच वर्षों के दौरान , 50 प्रतिशत ; 

जाता है । 
( ख ) शेष पांच वर्षों के दौरान, उम दुसरे संविदाकारी राज्य के 
कराधान कानून के द्वारा अन्यथा लगाए गए कर को मात्रा का 

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “लाभांशों " शब्द का अभिप्राय है - - 
25 प्रतिशत । 

शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से , जो ऋण-दावे नही हों , जो लाभ में 

शामिल हों , प्राप्त आय, तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय 
4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों के उपबंध किस पूल , किसो जिस पर उसो प्रकार को कराधान व्यवस्था लगू होता है जो उस 
संयुक्त कारोबार अथवा किसो अन्तरराष्ट्रीय एजेंसा में भागादारिता से संविदाकारी राज्यों के कानूनों द्वारा शेयरों से प्राप्त प्राय के मामले में 
प्राप्त लाभों पर भी लाग होंगे । 

लागू होती हैं जिसमें वितरण करने वाली कम्पनो निवासी है । 


[ भाग 1 ----खंड 3( 1) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- --------- - 


- 


4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबत्र उन फिी में वो ! 
यदि लाभांशों का हितभोग स्वामी , जो किसो एक संविदाकारी राज्य का 
निवासी है, दूसरे संविदाकाराज्य में वहां पियां किसो ग्यायो संस्थापन 
के माध्यम से व्यापार करता है, जिसको लाभांण अदा करने वाली कंपनी 
निवासी है, अथवा उस दूसरे मंविदाकारी राज्य में वहां स्थिन किया 
निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं सम्पन्न करता है और जिम 
सम्पत्ति के संबंध में लाभांशों की अदायगो को जातो है वे इस प्रकार के 
स्थायी संस्थापन प्रथवा निश्चित स्थान से प्रभावाँ रूप से सम्बद्ध हैं । 
ऐसे मामलों में , अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 जमा भी मामला हो , 
के उबंध लागू होंगे । 


5. जहां कोई कम्पनी , जो किसो संविदाकारी राज्य को निवास है , 
दुमरे मंविदाकारी राज्य के लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, ऐसे मामले 
में उस कंपनो द्वार. अदा किए गए लाभांशों पर जहां तक ऐसे लाभांशों 
को छोड़कर , जो दूसरे मविदाकारी राज्य के किसो निवासो को अद किए 
गए हों , अथवा जहां तक कि एमो संपत्ति के बारे में ! मांगों को अदायगो 
को गई हो , जो उग दुसरे संविदाकारा राज्य में स्थिा हिलो स्थायो 
संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावो रूप से सम्बद्ध है, उस दूसरे 
संविदाकारी राज्य में न तो कोई कर लगाया जाएगा और न ही कंपनी 
के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभकर को किस्म का कोई कर लगाया 
जाएगा , भले ही अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाम पूर्णत: 
अथवा अंशत : उस दूसरे संविदाकार: राज्य में उत्तन्न होने वाले लाभ 
अथवा आय के रूप में हो हो । 


( 5 ) ऐसो अन्य वित्तीय संस्था, जिसका पूजो का स्वामित्व 

पूर्णतया जापान सरकार द्वारा धारित हो , जो दोनों 
मंविदाकारी राज्यों को सरकारों के बीच समय- समय पर 

महमन हो ; 
( ख ) भारत के मामले में : 

( 1 ) भारतीय रिजर्व बैंक ; 
( 2 ) भारत का निर्यात-पायात बैंक ; 
( 3 ) ऐमो अन्य वित्तीय संस्था , जिसको पूजो भारत सरकार 

द्वारा पूर्णतया धारित हो तथा दोनों संविदाकारी राज्यों 

को सरकारों के बीच समय-समय पर सहमत हों । 
5. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “ब्याज " शब्द से अभिप्रेत है - - 
प्रत्येक प्रकार के ऋण-दानों में प्राप्न पाय , चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत 
हों या नहीं हों , और चाहे ऋण- ना ।। के लाभों में भागोदारो का कोई 
अधिकार रखने हों या नहीं रखते हों , और खासतौर पर , गरकारो प्रति. 
भूतियों से प्राप्त आय और बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त प्राप, जिसमें 
ऐसो प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से संबंधित प्रामियम और 
पुरस्कार भी शामिल हैं । 
____ _ 6. पराग्राफ 1, 2 और 3 के उपबंध उस धिर में लागू नहीं 
होंगे यदि ब्याज का हिमोगो स्वामो, जो किमो संविदाकारी राज्य का 
निवासी है, दूसरे संविदाकारो ज्य में जिसमें ब्याज , प्रतिपूत हुप्रा हो , 
वहां स्थित किसो स्थायो संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता है 
अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान 
से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं सम्पन्न करता है और जिम ऋग-दावे के बारे 
में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायो संस्थापन अथवा 
निश्चित स्थान से प्राव रूप से संबंधित हो । ऐसे मामले में अनुच्छेद 
7 अथवा 14 के उपबंध यथास्थिति लागू होंगे । 

7. किसो सविदाकारो राज्य में ब्याज उस स्थिति में उद्भूत हमा 
समझा जाएगा , जब ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य , 
उस संविदाकारी राज्य का कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय 
प्राधिकरण अथवा कोई नियासो हो । किन्तु जहां ब्याज अश करने वाले 
व्यक्ति का , चाहे वह किसः सविदाकारी राज्य का निवासो हो अथवा नहीं 
हो , किसो संविदाकारी राज्य में कोई स्थाया संस्थापन अथवा कोई निश्चि । 
स्थान है जिसके संबंध में वह ऋण उद्भुत हुप्रा हो , जिन पर ब्याज को 
अदायगो की गई हो और इस प्रकार का ब्याज ऐसे स्थाया संस्थापन 
अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तो इस प्रकार का व्याज 
उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुग्रा माना जाएगा, जिसमें वह स्थाया 
संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है । 


अनुच्छेद 11 
1. किसी मंवदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदा 
कारी राज्य के निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे 
संविदाकारी राज्य में कार लगेगा । 

?. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर संविदाकारी राज्य में भी और 
उस संविदाकारो राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगेगा , जिस राज्य में 
यह उद्भूत होता है किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभोगा स्वामी है 
तो इस प्रकार प्रभारित कब को राशि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी : 
( क ) ब्याज को सकल राशि का 10 प्रतिमा, यदि हितमोगो स्वामी 

बैंक है ; और 
( ख ) सभी अन्य मामलों में ब्याज को सकन राशि का 15 प्रतिशत । 

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भो किमो एक मविसकारो 
राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसके राजनीतिक उप 
योग अथवा स्थानीय प्राधिकरण , दूसरे संविदाकारी राज्य के केन्द्रीय 
बैंक संयत्रा उस सरकार के पूर्ण : स्वामित्व वानो कियो वित्तीय संस्था 
संस्था द्वारा गारंटीशुदा अथवा अप्रत्यक्ष रुप से वित्त -पोषित ऋण-दावों के 
संबंध में उनमन तथा उक्त दूसरे संविधाकार) राज्य को सरकार, उम के 
राजमोनिक उप -प्रग अथवा स्थानीय प्राधिकरण , उस दूसरे राज्य के 
केन्द्रीय बैंक अथवा उम सरकार के पूर्गनः स्वामित्व वालो किसी वित्त 
संस्था द्वारा अयवा उ दुसरे संविदाकारी राज्य के कि पो निवासी द्वारा 
प्राप्त ब्याज को प्रथमोल्लिखित संविदाकारो राज्य में कर से छूट प्राप्त 
होगो । 


8. जहां ब्याज अदाकर्ता तथा हितभोगी स्वामी के बीच अथवा जा 
दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बाच कोई विशेष प्रकार का संबंध होने 
के कारण अदा को गई व्याज को रकम , उप ऋगदावे को ध्यान में रखो 
हुए , जिसके लिए उस ब्याज की रकम अदा को गई है, उस रकम से बढ़ 
जातो है जिसके लिए इस प्रकार के संबंधों के नहीं होने का दिया । 
अदाकर्ता ओर हिनभोगों स्वामो के पोच सहमति हो गई होता वहां इसमें 
अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वणित राशि पर ही लागू होंगे । ऐसे 
मामले में अदायगो के अतिरिक्त भाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों 
का सम्यक ध्यान रखते हुए प्रत्येक संविदाकारो राज्य के कानुनों के अनुपार 
कर लगाया जाएगा । 


के 


4. पैराग्राफ, 3 के प्रयोजनार्थ , “केन्द्रीय बैंक ” तथा “ म कार 
पूर्णतः स्वामित्व वाली वित्तीय संस्था " पद का अभिप्राय : 
( क ) जापान के मामले में : 

( 1 ) दि बैंक आफ जापान 
( 2 ) जापान का निर्यात-पाया । बैंक ; 
( 3 ) समुद्रमारोय आर्थिक मयोग निधि ; 
( 4) जापान अन्तरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण ; और 


अनुच्छेद 12 
1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वालो और दूसरे मंविदा 
कार राज्य के निवामा को अमा को जाने वाली रायल्टियों तथा तकनोका 
सेवाओं के लिए फोस के भुगतान पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में 
कर लगाया जा सकेगा । 


मना 
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___ को सेवाओं के लिए फोस पर वणित रकम पर हो लागू होंगे । ऐसे मामले में , अधिक अदा की गई रकम 
उस संविदाकारी राज्य में भो , जिसमें वे उद्भूत होता है तथा उसो इस अभिसमय के अन्य उपबंधों पर यथोचित ध्यान देते हुए प्रत्येक संविदा 
संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार, कर लगाया जा सकेगा, किन्तु कारो राज्य के काननों के प्रसार कर योग्य होगो । 
यदि प्राप्त-कर्ता रायल्टियों अथवा तकनीको सेवाओं के लिए फोस का 
हितभोगी स्वामी है तो इस प्रकार लगाए गए कर को राशि उक्त 

___ अच्छेद 13 
रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि के 

1. किसो संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 में 
20 प्रतिशत से अधिक नही होगी । 

उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति के अन्तरण 
3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयक्त " रायल्टियां " शब्द से माहित्यिक , 

से प्राप्त होने वाले अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा 
कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों , जिनमें चलचित्र, फिल्में तथा रेडियो 

सकेगा । 
अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में तथा टेपें भी शामिल है, कोई 

2. अचल सम्पत्ति से भिन्न किसी ऐसो मम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त 
पेटेन्ट ट्रडमार्क, डिजाइन अथवा माडल, प्लान , गुप्त फार्मला अथवा प्रक्रिया हुए अभिलाभों पर, जो दोनों सविदाकारी राज्यों में से किसी एक सविदा 
के प्रयोग अथवा प्राद्योगाधिकार के लिए, कापी राइट के लिए अथवा कारो राज्य के किसो स्थायी संस्थापन को व्यापारिक सम्पत्ति के भाग के 
औद्योगिक , वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपरकर अथवा प्रौद्योगिक , रूप मे दूसरे संविदाकारो राज्य में स्थित है अथवा जो दोनों संविदाकारी 
वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए उसके राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को स्वतंत्र 
प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के लिए प्राप्त किसी प्रकार को अदायगी वैयकाक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दुसरे संविदाकारी राज्य में 
अभिप्रेत है । 

उपलब्ध किसी निश्चि .. स्थान से संधित अचल संबंत्ति से भिन्न कोई 

सम्पत्ति हो , जिसमें ऐसे किसी स्थायी संस्थापन ( अकेले अथवा सम्पूर्ण 
____ 4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "तकनॉकी सेवाओं के लिए फोस " 

उद्यम के साथ ) अथवा ऐसे निश्चित, स्थान के अन्तरण से प्राप्त होने वाले 
पद से अभिप्रेत है, किसी प्रबंधकीय , तकनोकी अथवा परामर्शदात्री स्वरूप 

अभिलाभ भी शामिल हैं , उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 
की सेवाओं के प्रतिफल में अनुच्छेद 14 में उल्लिखित स्वतंत्र वैयक्तिक 
सेवाओं के लिए अदायगियां करने वाले किसी व्यक्ति के किसी कर्मचारी 

3. जब तक कि पैराग्राफ 2 के उपबंध लागू नहीं हों , तब तक किसी 
को को जाने वाली अदायगियों से भिन्न किसी व्यक्ति को तथा किसो 

कम्पनो , जो दूसरे संविदाकारो राज्य को निवासी हो , के शेयरों के अन्तरण 
व्यष्टि को की गई किसी किस्म को प्रदायगियां । 

से एक संबिदाकारी राज्य के किसो निवासी द्वारा अजित अभिलाभों पर 

उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा । . . . 
5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उम स्थिति में लागू नहीं होंगे , 
यदि रायल्टियों अथवा तकनीको सेवाओं के लिए हितभोगो स्वामो , एक 

4. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अन्तर राष्ट्रीय 
संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते , दुसरे संविदाकारो राज्य में , 

यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानो के अन्तरण 
जिसमें यल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फोस उद्भूत होतो है 

से तथा ऐसे जलयानों अयवा वायुयानों के परिचालन से सम्बन्धित 
वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोवार करता हो 

अचल सम्पत्ति से भिन्न किसी सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभ 
अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से 

पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जाएगा । 
स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पन्न करता हो तथा जिस अधिकार , सम्पत्ति 

5. किलो सविदाकरी राज्य के किसी निवासी द्वारा पराग्राफ 
अथवा ठके के संबंध में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फोस 1 से 4 तक में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी सम्पत्ति के अन्तरण 
की अदायगी की जाती है , उसका संबंध प्रभावी रूप से ऐसे स्यायो से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उत्तो संविदाकारी राज्य में ही कर 
संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से हो , ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा लगेगा । 
अनुच्छेद 14 के उपबंध , जैसा भी मामला हो , लागू होंगे । 

अनुच्छेद 14 
6. रायल्टियों तथा तकनीको सेवाओं के लिए फोस एक संविदाकारी 
राज्य में उस स्थिति में उद्भूत हुई मानी जाएगो जब अदाकर्ता स्वयं वह 

1. कियो सविदाकारी राज्य के किती निवासी द्वारा व्यावसायिक 

सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले अन्य कार्यकलापों से 
संविदाकारी राज्य, उसका कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानॉय 

प्राप्त 
प्राधिकरण हो अथवा उस संविदाकारी राज्य का निवासी हो । तथापि , 

आय तब तक उसी सविदाकारी राज्य में कराधेय 
जहां रायटिटयों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के लिए भुगतान 

होगी , जब तक उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ 

दुसरे संविदाकारी राज्य मैं एक निश्चित स्थान नियमित 
करने वाले व्यक्ति का , चाहे वह किसो एक संविदाकारी राज्य का निवासी 

रूप से उपलब्ध नही हो अथवा वह किसी कराधेय वर्ष अथवा 
है अथवा नहीं है , उस संविदाकारी राज्य में कोई रथायी संस्थापन अथवा 

"पिछले वर्ष " के दौरान कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक 
कोई निश्चित स्थान , जिसके संबंध में र.यल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं 

की अवधि या अवधियों के लिए जैसा भी मामला हो , उस 
के लिए फीस अदा की जाती है और ऐसी रायल्टियों अथवा तकनीकी 
सेवाओं के लिए फीस को ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा 

दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं रहा हो , । यदि उसके पास उस 
वहन किया जाता है तो ऐसी रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए 

दूसरे संविदाकरी राज्य मैं एक ऐसा निश्चित स्थान है अथवा 
फोस के लिए भुगतान , उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा , 

उक्त अवधि यो अवधियों के लिए वह रहता है, तो वह प्राय उम 
जिसमें स्थायो संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है । 

दुसरे संविदाकारी राज्य मैं कराधेय होगी परन्तु केवल उतनी ही 

ग्राय कराधेय होगी , जो उक्त अवधि अथवा अवधियों के दौरान उस 
7. जहां अदाकर्ता और हितभोगी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों दुसरे संविद कारी राज्य मैं उस निश्चत स्थान के कारण उद्भूत 
ओर किसी अन्य व्यक्ति के बोच, विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण हुई मानी जाती है अथवा प्राप्त होती है । 
रायल्टियों अथवा तकनॉको सेवाओं के लिए फोस को रकम , रायल्टियों 
अथवा तकनोको सेवाओं के लिए फीस के भगतान का उपयोग अधिकार 

2. "व्यावसायिक सेवाएं " पद के अर्थ-विस्तार मैं विशेषतया 

स्वतंत्र वैज्ञानिक , सहित्य , कलात्मक 
अथवा सूचना को ध्यान में रखते हुए , उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर 

शैक्षि अथवा अध्यायन संबंध 
इस प्रकार का संबंध नही होने का दशा में अदाकर्ता और हितभोगो 

कार्यकलापों के माथ-साथ चिकित्माकों , शल्य चिकित्सकों , वकीलों 
स्वामी सहमत हो गए होते , वहां पर इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम 

इंजीनियरों वास्तुविदो , दन्त चिकित्सावो और लेखापालों के स्वतंत्र 
कार्यकलाप भी शामिल हैं । 


[ भाग JI -- खंड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


शानुच्छेद 15 


2. जहां किसो मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनो 
उम तरह की हैसियत से किए गए व्यक्तिगत कार्यकलापों से उद् 
भत प्राय स्वयं उस मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्रोद 
भत नहीं होकर किती अन्य व्यक्ति को होतो है , जो दूसरे संविदाकरी 
राज्य का नियाती है, तो अनुच्छेद 7,14, और 15 के उपबंधों के होते हुए भी 
उस आय पर कर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में लग मकेगा । 


____ 1. अनुच्छेद 16, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन 
रहते हुए क्मिो संविदाकारी राज्य के किनी निवासी द्वारा किसी 
नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य 
पारिश्रमिक पर केवल उम संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा 
जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया 
हो , यदि इस प्रकार का नियोजन किया जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक 
पर , जो वहां से प्राप्त होता है , उस दुसरे संविदाकारी राज्य में कर 
लगाया जा सकेगा । 


तथापि, ऐमी प्राय पर उस प्रथमोल्लिखित संविदाकारी र ज्य 
में कर से छूट प्राप्त होगी यदि ऐसे कार्यकलाप दो संविदाकारी 
राज्यों की सरकारों के बीच सांस्कृतिक प्रादान- प्रदान के लिए 
स्वीकृत एक विशेष कार्यक्रम के अनुसरण के किए जाते हैं । 


अनुच्छेद 18 


2. पराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी , किसी संविदाकारी 
राज्य के किती निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी गज्य में किए गए 
किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमो 
ल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि 
( क ) प्राप्तकर्ता किसी करा धेय वर्ष अथवा "पूर्ववर्ती वर्ष " 

जैसा भी मामला हो . के दौरान कुल मिलकार 183 दिन 
से अनधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए 

उम दूसरे संविदाकारी राज्य में मौजूदा रहा हो ; 
( ख ) पारिश्रमिक किसी ऐमे नियोजक द्वारा अथवा उसकी 

ओर से अदा किया जाता है, जो उस दूसरे संविदाकारी 

राज्य का निवामी नहीं है, और 
( ग ) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा किसी 

निश्चित स्थान से वहन नहीं किया गया हो , जो नियोजन 
के दूसरे संविदाकारी राज्य में हैं । 


अनुच्छेद 19 के पंगग्राफ 2 के उपबन्धों के अध्यधीन एक 
संविदाकारी गज्य के किनी निवासी को विगत में नियोजन के 
प्रतिफल के रूप में प्रदत्त पेंशनों और इसी प्रकार के अन्य 
पारिश्रमिकों पर कर केवल उस संविदाकारी गज्य में लगेगा । 


अनुच्छेद 19 


1. ( क ) किसी संविदाकरी गज्य द्वारा अथवा उमके किसी 
गजनीतिक उप- प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी 
व्यष्टि को उम संविदाकारी राज्य अथवा उमके किसी राजनीतिक 
उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए सरकारी स्वरुप 
के किन्हीं कार्यो को सम्पन्न की गई मेवाओं के संबंध में अदा की 
गई पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर कर उम संविदाकरी राज्य 
में ही लग सकेगा । 


3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी किसी संविदा 
कारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में किसी 
जलयान अथवा वायुयान पर सवार होकर उसके परिचालन में 
किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर 
कर केवल रमी संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा । 


अनुच्छेद 16 


( ख ) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी 
राज्य में कर केवल उस स्थिति में लग सकेगे, यदि सेवाएं 
उम दूमरे संविदाकारी गज्य में की जाती हैं और वह व्यष्टि 
उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है , जो 

(i ) उस दूसरे संविदाकारी राज्य का राष्ट्रिक है ; , अथवा 
(ii ) सेवाएं सम्पन्न करने के प्रयोजनार्थ केवल उम 

दूसरे मंविदाकारी गज्य का निवासी नहीं बना । 


किमी मंविदाकारी राज्य के किमी निवामी द्वारा , किसी कम्पनी के 
निदेशक मण्डल के एक सदस्य को हैसियत में, जो दूसरे मंविदाकारी 
राज्य की एक निवासी है, प्राप्त निदेशक को फीम आर अन्य समरूप 
अदायगियों पर उस दूसरे मंविदाकारी राज्य में कर लगेगा । 


अनुच्छेद 17 


1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी , 
किसी व्यष्टि द्वार। , जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी 
है , मनोरंजनकर्ता के रूप में जैसे थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा 
दूरदर्शन कलाकार और किसी संगीतकार या किनी खिलाड़ी के 
रूप में दूसरे संविदा क . री राज्य में इस प्रकार सम्पन्न किए गए 
अपने व्यक्गित कार्यकलापों से प्राप्त प्राय पर उम दूसरे 
संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा । 


2. ( क ) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी 
राजनीतिक उप -प्रभा । अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा 
किसी व्यष्टि को उम संविदाकारी र ज्य , अथवा उमके किसी राजनीतिक 
उप -प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए सम्पन्न की 
गई सेवाओं के संबंध में निधियों द्वारा अदा की गई अथवा ऐमी 
निधियों में से , जिसके लिए अंशदान किया जाता है, अदा की गई 
किसी पेंशन पर इस संविदाकारो राज्य में ही कर लग सकेगा । 


( ख ) तथापि ऐसी पेंशन पर केवल उम दूसरे संविदाकारी 
राज्य में कर 3म स्थिति में लगोगा, यदि व्यष्टि उस दूसरे संविदा 
कारी राज्य का निवासी तथा राष्ट्रिक है । 


तथापि ऐसी प्राय पर उम दुसरे संविदाकारी राज्य में कर 
से छूट प्राप्त होगी , यदि ऐसे कार्यकलाप किसी व्यष्टि द्वारा, 
जो प्रयमोल्लिखित संविदाकारी राज्य का निवासी है, जो संविदाकारी 
राज्यों की सरकारों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए 
स्वोकृत किसी विशेष कार्यक्रम के अनुसरण में किए जाते हैं । 


3. अनुच्छेद 15, 16,17 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी 
राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उप- प्रभाग अथवा किसी 
स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए कारोबार के संबंध में सम्पन्न 
की गई सेवाओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक और पंशनों पर लाग होंगे । 
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अनुच्छेद 20. 
किसो विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को जो एक संविदाकारो 
राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासो 
है अथवा था तथा जो प्रथमोलिलखित मंविदाकारो राज्य में केवल 
अपने अनुरक्षण , शिक्षा अयमा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्राप्त प्रदायगियों 
पर उम प्रथमोल्लिखित संविदाकारो राज्य के कर से छूट 
प्राप्त होगो, बशर्ते कि एमो प्रदायगियां उसे उन प्रथमोल्लिखित 
संविदाकारः राज्य के बाहर से की जाती है । 


अनुच्छेद 21 


1. किमी प्राध्यापक अथवा अध्यापक को , जो किसो विश्वविद्यालय , 
महाविद्यालय , विद्यालय अथवा अन्य मान्यताप्रापा क्षणिक संस्था में 
अध्यापन अथवा अनुसंधान के प्रयोजनार्थ दो वर्ष से अनधिक 
को अवधि के लिए किमो मंविदाकारी राज्य में अस्थायो रुप 
मे दौरा करता है, नथा जो इस तरह के दौरे के तत्काल पूर्व 
उस दूसरे संविदाकारी गज्य का निवासी है अथवा या तो इम 
प्रकार के अध्यापन अथवा अमंधान के लिए प्राप्त पारिश्रमिक 
के संबंध में केवल उस दूसरे मंविदाकारी राज्य में कर 
लग सकेगा । 


2. यह मच्छेद उम अनुसंधान कार्ग से प्राप्त आय पर 
उम स्थिति में लागू नहीं होगा, यदि ऐमा अनमंधान कार्य 
मार्वजनिक हित में नहीं किया जाना है किन्न म्लनः वह 
कार्य किमी अप्टि अयवा व्यक्तियों -विशेष के निजी लाभ के लिए 
किया जाता है । 


___ अनुच्छेद 33 
1. दोनों संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कानून अलग-अलग 
संविदाकारी राज्यों में प्राय के कराधान को नियंत्रित करते रहेंगे 
सिवाय उन मामलों के जहां पर इसके विपरीत स्पष्ट उपबंध 
इस अभिसमय में दिए गए हों । 

2. भारत के मामले में दौहरे कराधान का निम्न प्रकार 
से परिहार किया जाएंगा : - - 
( क ) जहां भारत का कोई निवासी मी आय प्राप्त करता है 

जिम पर इस अभिममय के सबन्ध के अनुमार जापान 
में कर लगाया जा सकता है , उस स्थिति में भारत उस 
निवामो को उम प्राय पर कर से कटौतो को अनुमति 

आनो रकम के बर बर देगा जितनो रकम को अदायगो 
जापान में जपानी कर के लिए को गई हो , चाहे 
वह प्रत्याक्ष रस से दिया गया हो अथ । कटोगो के द्वारा 
दिया गया हो , किन दोनों गाने में कटौंतो की 
मावा आयकर कटौतो दिए जाने से पूर्व या संगणित 
के उतने भाग मे अधिक नहीं होगी , जो यथास्थिति 
उस प्राय के कारण उत्तान हुई हो , जिस पर 
जापान में कर लगाया जा मकता है । इसके अतिरिक्त 
जहां ऐमा निवामी एक कम्पनी है, जिसके माध्यम 
मे भारत में प्रतिकर देश बनना हो , वहां जापान में 
या तो अस किर गए पापकर के संबंध में फेटौतो 
को अनुमति प्रथमाया उस कम्पनी द्वारा भारत 
में देय प्राय कर से देगा और शेष , रकम पर मे यदि 
कोई हो , उसके द्वारा भारत में देय अनिकर 

से अनुमति देगा । 
( ख ) जहां भाग्न का कोई नियामो ऐसो प्राय प्राप्त करता 

है जिस पर इस प्रभिममय के उपबंधों के अध्यधोन 
केवल जापान में कर लगाया जा सकता है, उम स्थिति 
में भारत इम प्राय को कर प्राचार में शामिल करेगा 
लेकिन , आयकर में से आयकर के उसने भाग को 
कटौतो जमा भी मामला हो , को अनुमति देगा जो 

जापान में उद्भूत हुई प्राय कारण बना हो । 
3. जापानी कर को मद्देनजर रखते हुए जापान से भिन्न 

किसी अन्य देश में देय कर पर क्रेडिट के रुप में 
छुट के वारे में जापान के कानूनों के अध्यधीन 

रहते हुए : 
( क ) जहां जापान का कोई नियामी भारत से पाय प्राप्त 

करता है, जिस पर इस अनिमगय के उपबन्ध के 
के अनुसार भ. रत में कर लगाया जा सका है, उस स्थिति 
में उम प्राय के संबंध में देय भारतोय कर 
की राशि उम निवामो पर लगाए गए जापानो कर मावा 
के अनुसार क्रेडिट के रूप में , अनुमत्य होगी तथापि 
क्रेडिट को वह रकम जापानी कर के उस भाग से 
अधिक नहीं होगा , जो उम आय के लिए मम चित 


अनुच्छेद 22 


__ 1. किसो मंविदाकारी राज्य के किमी नियामी की आय की 
मदों पर, जहां कहीं वे उत्पन्न होती हों , इस अभिममय के 
पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में जिन पर विचार नहीं किया गया हो , 
केवल उम मंविदाकारी राज्य में कर लगेगा । 


2. पंगग्राफ 1 के उपबन्ध अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में 
यथा - परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली प्राय मे भिन्न 
आय पर उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, गदि ऐसी प्राय को 
प्राप्त करने वाला किसी संविदाकारी राज्य का निवामी होने के 
के नाते . दुमरे मंविदाकारी राज्य में स्थिति किमी स्थायो संस्थापन 
के माध्यम मे उम मंविदाकारी राज्य में व्यापार चनाता है अथवा 
उम दूसरे मंविदाकारी राज्य में वहां पर वह स्थिति किमो निश्चित 
स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक मेवाएं निष्पन्न करता है और 
जिस अधिकार अथवा मपत्ति में प्राप्त होने वाली 
प्राय की अदायगी करता है , वह अधिकार अथवा मम्मत्ति से 
स्थायो संस्थापन अथवा निश्चिा स्यात मे प्रभावी रूप मे 
मंबंधित है ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा 14 के उपबन्ध 
जमा भी मामला हो , लाग होंगे । 


3. पराग्राफ 1 और ? के उपबंधों के होते हुए भी 
मंविदाकारी राज्य के किसी निवासी को प्राय की मदों पर , 
जिन पर इस अभिसमय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विचार नहीं 
किया गया है , और जो दूसरे संविदाकारो राज्य में उदद्भूत 
होती हैं दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लकेगा । 


( ख ) जहां भारत से प्राप्त प्राय किसो कंपनो द्वारा 

जो कि भारत को निकामी है, एक ऐमी कम्पनी को 
जो जापान को निवासी है, और जिम के पास लाभांश 
अदा करने वालो कम्पनी के वोटिंग शेयर के 25 
प्रतिशत के अन्यून भाग का अथवा उस कम्पनी द्वारा 
जारी किए गए कुल शेयरों का स्वामित्व है, अदा किया गया 
एक लाभांश हो , उस स्थिति में उस क्रेडिट को अपनी 
प्राय के संबंध में लाभांश अदा करने वाली कम्पनी 
द्वारा देय भारतीय कर के हिसाब में लिया जाएगा । 


- 


- - 


- 


D 


: - - 
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भारत का राजपत्र : अमाधारणा 
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- - -- - - - - 
( ग ) ऊपर उप -पैरा ग्राफों ( क ) और ( ख ) में उल्लिखित 

अनुच्छेद 25 
क्रेडिट के प्रयोजनार्थ करदाता द्वारा उस रकम को अदा 

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझना है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी 
किया गयां माना जाएगा, जिसकी अदायगी भारत के 

राज्यों के कार्यों के परिणामस्वरूप उस पर कर लगा है अथवा लगाया 
कानून के अध्याधीन और इम अभिसमा के अन सार 

जाएगा, जो इग अभिसमय के उपबंधों के अनुकूल नहीं है, तो वह उन 
भारतीय कर के रूप में उम स्थिति में की गई 

संविदाकारी राज्यों के घरेलू नियमों द्वारा उपबंधित उपचारी उपायों के 
होतो, यदि अदा किए गए उस भारत य कर को 
इस अमिसमय पर हस्ताक्षर होने के : तारेख को लाग तथा 

होते हुए भी अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी 

के समक्ष रख सकता है जिसका वह निवासी है अथवा यदि उसका मामला 
भारत में आर्थिक विकास के लिए निर्मित किए 

अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गन पाता है, तो वह अपना मामला 
गए विशिष्ट प्रोत्साहन कार्य के उपायो के अनुसार 

उस मंविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका 
टया नहीं गया हो अथा उनमैं राहत नहीं दी गई 

यह राष्ट्रिक है । यह मामला उस कार्य की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों 
हो अथवा जिन्हें मौजूदा उपायों के संगोधन में 

के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके कारण इस अभिसमय के 
अथवा उनके अतिरिक्त उपायों में भारतीय कर कानूनों 

उपबंधो के अनुरूप कर नहीं लगा है । 
में भविष्य में लागू किया जा मकता हो बशर्ते उक्त 
उपायों के अथ्याध न करदाता को दिए गए लाभों 

१. यदि सक्षम अधिकारी का पति उचित लो और यदि वह स्वयं 
के कार्यक्षेत्र के संबंध में दोनों सरकारों के बीच किसी संतोषजना हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे करागन 
कोई करार सम्पन्न किया गया हो । 

के निवारण की दृष्टि से , जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं 

है, दूसरे मंविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर महमति द्वारा 
अनुच्छेद 24 

उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । प्राप्त हुए किसी भी समझौते 
1. एक संविदाकारी राज्य के राप्टिकों पर दूसरे सविदाकारी राज्य 

को किसी तरह की समय सीमा पर ध्यान न देते हुए मंविदाकारी राज्यों 
में ऐसे किमी कराधान अथवा तत्संबंधी ऐमी कोई अपेक्षा लागू नहीं की 

के घरेलू कानूनों के तहत, कार्यान्वित किया जाएगा । 
जाएगी जो उस कराधान से और उन मबंधित अपेक्षाओं से मिल अथवा 

3. इस अभिरामय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि 
भारपूर्ण हो , जो दूसरे संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर ममान परिस्थितियों 

कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों , तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम 
में लाग होती है अथवा हो सकती है । अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते 

प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन 
हुए भी यह उपबंध ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो दोनों संविदाकारी 

मामलों में दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विर्मश 
राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के अथवा दोनों संविदाणारी 

कर सकते है , जिनकी व्यवस्था इस अभिगमय में नहीं की गई है । 
राज्यों के निवामी नहीं हैं । 

4. मंविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इम अनुच्छेद के पूर्ववर्ती 
__ 2. एक गंविदाकारो राज्य के किसी उमाम के दुमरे संविदाकारी राज्य 

पैराग्राफों में यकिन अभिप्राय को लेकर सहमति के प्रयोजनार्थ एक दूसरे 
में स्थित किमी स्थायी संस्थापन पर लगाया जाने वाला कर उस दूसरे के माथ प्रत्यक्षतः पत्र -व्यवहार कर सकते हैं । 
संविदाकारी राज्य में उम कर से अपेक्षाकृत कम अनुकूल नही होगा, जो 
उस दूसरे म विदाकारी राज्य में समान कार्य कलापों में लगे हुए उद्यमों 

अनुच्छेद 26 
पर लगाया जाता है । 

___ 1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान 
इस उपबंध में निहित किसी भी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा प्रदान करेगे जो इम अभिममय के उपबंधों के अंतर्गत अ.ने वाले करों से 
कि एक संविदाकारी राज्य ऐसे व्यक्तियों को , जो दूसरे संविदाकारी राज्य के संबंधित, जहां तक उसके अन्तर्गत कराधान इम अभिसमय के उपबंधों के 
निवासी है, नागरिक हैसियत अथवा पारिवारिक उत्तरदायित्वों के कारण प्रतिकूल नहीं है, इस अभिसमय के अथवा संविदाकारी राज्यों के घरेलू 
कराधान के प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत छुटे , राहते कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने अथवा राजस्व अपवंचन को रोकने 
और घटौतियां प्रदान करने को बाध्य होगा, जो वह अपने स्वयं के निवामियों के लिए अथवा ऐसे करों की जालसाजी को रोकने के लिए आवश्यक है । 
को प्रदान करता है । 

इस तरह से प्रादान-प्रदान की गई किसी भी सूचना को गोपनीय समझा 
3. अनुच्छेद 9 के उपबंध , अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 8 अथवा 

जाएगा और इसे इस अभिसमय में समाविष्ट करों के निर्धारण अथवा 
अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 7 के उपबंध जहां लागू होते हैं उनको छोड़कर 

उनकी वसूली अथवा उनको लागू करने अथवा उनके बारे में अभियोजन 
एक मंविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे मंविदाकारी राज्य 

संबंधी कार्यवाही करने में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने 
के किसी निवामी को ऐसे उद्यम के कगधेय लाभों का निर्धारण करने 

में लगे हुए व्यक्तियों अथवा प्राधिकरणों जिनमे न्यायालय भी शामिल हैं , 
क प्रयोजनार्थ अदा किए गए ब्याज, रायल्टियों तथा अन्य भुगतानों को 

को ही प्रकट किया जाएगा । 
उन समान परिस्थितियों के तहत कटौती योग्य माना जाएगा , यदि उनकी 

2. किमी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का यह अर्थ नहीं 
अदायगी प्रथमोल्लिखित संविदाकार राज्य के किसी निवासी को की गई लगाया जाएगा, जिममें कि किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व 
हो । 

डाला जाए : 
___ 4. एकः संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर जिनकी पूजी पूर्णतः अथवा 

( क ) एक अथवा दुसरे संविदाकारी राज्य की विधियों और प्रशासनिक 
अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों 

प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना ; 
के प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है , प्रथमोल्लिखित 

( ख ) ऐसी सूचना देना जो एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की 
संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा 

विधियों के अंतर्गत अथव, प्रशासन की सामान्य स्थिति में 
लागू नही की जाएगी जो उस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न 

प्राप्तव्य नहीं है , अथवा 
अथवा अधिक भाग्पूर्ण हो , जो उस प्रथनोल्लिखित राज्य के अन्य इसी तरह 
के उद्यमों पर लागू होती है अथव . हो सकती है । 

( ग ) ऐसी सूचना देना जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक , औद्यों 

गिक , वाणिज्यिक अथवा व्यवसाय संबधी गुप्त भेद अथवा 
5. इम अनुच्छेद में “कराधान " शब्द से तात्पर्य उन करों से है जो 

व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती है, जिसको प्रकट 
इस अभिसमय के विषय हैं । 

करना सरकारी नीति के प्रतिकूल हो । 
604 GI/ 90 - 2 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC , 3( 1)] 


-. .. - 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


अनुच्छेद 27 


( क ) जापान में : 


अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष कगरों 
के प्रावधानों के अन्तर्गत इस अभिसमय के कारण राजनयिक अभिकर्ताओं 
अथवा कौसुली अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारो पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ेगा । 


जिम कैलेण्डर वर्ष मे अभिममय की समाप्ति के बारे में नोटिम दिया 

जाता है उसके परवर्ती वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन को अथवा 
उमके पश्चात शुरू होने वाले किसी भी कराधेय वर्ष के लिए 
प्राप्त आय के संबंध में ; और 


( ख ) भारत में : 


अन च्छेद 23 


जिम के लेण्डर वर्ष में अभिसमय की ममाप्ति के बारे में नोटिम दिया 

जाता है उसके परवर्ती वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को अथवा 
उमके पश्वात शरू होने वाले किमो भी “पूर्ववर्ती वर्ष " के लिए 
प्राप्त आय के संबंध में । 


1. इम अभिममय को यथा : शीत्र टोकियों में अन समर्थित किता 
जाएगा और अनुममर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जाएगा । 


2 यह अभिममय प्रापमर्थन के दावेजों के ग्रादान -प्रदान की 
नारीख के पापान में दि : को लाग होगा और इसका निम्नानमार 
प्रभाव होगा : 


जिमके माक्ष्य में इसके लिए अपनी- अपनी मरकारों द्वारा विधिवत 
प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने इम अभिममय पर हस्ताक्षर किए हैं । 


गत एक हजार नौ सौ नवामी के मार्च माह के मातवें दिन को नई 
दिल्ली में हिन्दी, जापानी और अंग्रेजी भाषाओं में दो - दो प्रतियों में निष्पन्न 
किया गया, जिमके तीनों पाट ममा नत प्रामाणिक हैं । अर्थनिरूपण में किमी 
प्रकार को मिला * सामने में अंगेजी पाठ ही प्रभावी होगा । 


( क ) जापान में : 


जिस कैलेण्डर वर्ग में यह अभिममय प्रतित होता है उसके परवर्ती 

वर्ष के जना , माम के प्रथम दिन को अथव! उमो बाद शरू 
होने वाले किम भी कराधेय वर्ष ने गिा प्राप्त आय के संबंध 
में ; और 


भारत गणराज्य की 
सरकार की ओर से 


जापान की सरकार 

की ओर से 


( ख ) भार में । 


( ५इजिटो नोडा ) 


जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिममय प्रवर्तित होता है उगके परवर्ती 

वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्वात 
प्रारम्भ होने वाले किमी भी “पूर्नव वर्ष " के लिए प्रा । 
प्राय के संबंध में । 


नई दिनो , 7 मार्च, 1939 


मान्यवर, 


3. प्राय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के निवारण के लिए 
दिनांक 5 जनवरी, 1960 को नई दिल्ली में जापान और भारत के बीच 
हस्ताक्षरित हुमा करार उम प्राय के संबंध में ममाप्त होने के माथ- माथ 
निप्रभावी भी हो जाएगा, जिसके बारे में यह अमिमय पैराग्राफ 2 के 
उपबंधों अध्यबीन लागू होता है । 


भारत गणराज्य की मरकार और जापान सरकार के बी व प्राय पर 
करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को 
रोकने के लिए हुए उम अभिसमय , जिन पर आज हस्ताक्षर किए गए हैं 
के अनन्छेद 21 के पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (ग ) का हवाला देने औ 
भारत गणराज्य की सरकार की ओर से भारत गणराज्य की मरकार और 
जापान की मरकार के बीच हुए निम्नलिखित समझौते की पुष्टि करने का 
माझे गौरव प्राप्त हुआ है : - -- 


अनुच्छेद 29 


यह अभिममय अनिश्चित काल तक लागू रहेगा लेकिन दोनों मंविदा 
कारी राज्यों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इसके लागू होने की तारीख 
से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रारंभ होने वाले किसी 

भी कैलेण्डर वर्ष के जून मास के 30वें दिन को अथवा उससे पहले राज. 
नयिक माध्यमों से दुमरे संविदाकारी राज्य को इसकी समाप्ति का लिखित 
रूप में नोटिम दे मकेगा और ऐसी स्थिति में यह अभिममय निम्नलिखित 
के लिए निष्प्रभावी हो जाएगा : 


भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की निम्न 
लिखित धाराओं में विनिर्दिष्ट उपाय , जिनका उल्लेख उक्त पैराग्राफ में 
किया गया है, ये है : " भारत में आर्थिक विकाम की उन्नति के लिए 
अभिकल्पित विशेष प्रोत्साहनकारी उपाय जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर 
होने की तारीख से प्रभावी होंगे । " 


( i) धारा 10 ( 15 ) (IV ) 

- - जो कतिपय ब्याज पर कर से छः से संबंधित है 


[माग II - - खंड 3 (1 ) ] 
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- - 


- 


( ii ) धारा 100 


-- जो मुन व्यापार क्षेत्रों में स्थापित नए औद्योगिक उपक्रमों 

को बाबत विशेष उपबंा से संबंधित है ; 


अनुच्छेद 23 के पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ ( ग ) का हवाला देने और 
भार । गणराज्य की सरकार को और मे भार । गणराज्य को सरकार और 
जापान की सरकार के बीच हर निम्नविन समझोते को पुष्टि करने का 
मुझे गौरव प्रात हुअा है :- - 


( iii ) धारा 32ख 


-~ - जो संयंत्र तथा मगोगरी ग्रादि में निवेश के संबंध में विनि 

धान निक्षेप खाते से सबंधित है . 


भारतीय आयकर अधिनियन, 1961 ( 1961 का 13 ) को निम्नलिखि । 
धर प्रों में विनिर्दिष्ट उपाप, जिन का उल्लेख उक ! पैराग्राफ में किया गया 
है, ये हैं : "भारत में आर्थिक विकास को उन्नति के लिए अभिकल्पित विशेष 
प्रोत्साहाकारी उपाय जो इस अभिसमय पर हस्तक्षर होने को नरख से 
प्रभाव होंगे । " 


( iv ) धारा 80जन 
-~- जो पिछड़े क्षेत्रों में नए स्थापित औद्योगिक उपक्रमों या 

होटल कारोबार से प्राप्त लाभों और अभिलाभों की 
बावन कटौती से संबंधित है . 


(i ) धार। 10 ( 15 ) (iv ) 

---- जो कापय व्याज पर कर मे छूट से संबंधित है ; 


( v ) धारा 80झ 


( ii ) धारा 10 

- - जो मवा यापार- क्षेत्रों में स्थापित ना प्रोद्योगिक उपक्रमों 

क , बाबा विशेष उपबंध से सम्बन्धित है ; 


---- जो कि पो निश्चित तारीख के पश्चात औद्योगिक उपक्रमों 

मे लाभों और अमि नामों को बाबन कटोती ग्रादि से 
मंबंधित है 


( iii ) धाग 32 कख 
- - जो संयंत्र तथा मगोनरी प्रादि में निवेश के पत्र में विनिधान 

निक्षेप खाते आदि से सम्बन्धित है ; 


मुझे जापान की सरकार की ओर से पूर्वो मानो को पर्ष गरि 
करने के लिए आपके महामहिम से अनुरोध करने का भी 
गौरव प्राप्त हुआ है 


(iv ) धारा 807 

- - जो पिछड़े क्षेत्रों में नए स्थापित औद्योगिक उपक्रमों या होटल 
कारोवार से प्राप्त लाभों को बावत कटौती से संबंधित है ; 


मैं आपके महामहिम को अपने उचान दृष्टिकोग का प्रावामन देने 
के लिए इस अवमर का लाभ उठाना हूं । 


( v ) 80झ 
---- जो किमो निश्चित तारीख के पश्चात् प्रोद्योगिक उपक्रमों से लाभों 

और अभिलाभों को बावन कटौती आदि से संबंधित है ; 


( ह० /- ) 
जो . एन . न . 11 


मये जापान को सरकार की ओर से पूर्वोका समझौते का गहर्ष पुष्टि 
करने के लिए आरके महामहित मे प्रनरोध करने का भा गौरव प्राप्त 
हुआ है । " 


अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 


बिन वाला 


इसके अतिरिक्त, जान नमार को प्रोर से आपके महामहिम को 
टिप्पणो में अन्नविष्ट मनमो का पुष्टि करने का पझे गौरव प्राप्त हुआ 


महामहिम श्री एइ जीरो नोडा 
भारत में जापान के अमाधारण 
एवं पूर्णाधिकारी राजदूत 


मैं प्रापरे, महामहिम को अपने उच्चतम दृष्टिकोण का आश्वासन देने 
के लिए इस अवसर का लाभ उठाता हं । 


नई दिल्ली, 7 माचं, : 989 


( ह./- ) 


एइजीरो नोडा 


मान्यवर, 


भारत मे जापान के असाधारण एवं 

पूर्णाधिकारी राजदुत 


मझे आज की तारीख के आपके महामहिम को टिप्पणी को पावती 
देने का गौरव प्राप्त हुआ है जो निम्न प्रकार से पटनोय है : - - 

"भारत गणराज्य को सरकार और जापान सरकार के बीच प्राय पर 
करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने 
के लिए हैए उस अभिसमय , जिस पर अाज हस्ताक्षर किए गए हैं , के 


महामहिम श्री जो . एन . गुप्ता 
अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 


वित्त मंत्रालय 
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नई दिल्ली , 7 माने , 1983 


मान्यवर, 


मझ जापान सरकार और भारत गणराज्य को सरकार के बीच प्राय 
पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवन को 
रोकने के लिए सम्पन्न हुए उप अभिममः का हवाला देने , जिम पर अाज 
हस्ताक्षर हुए है और जापान सरकार को ओर से दोनों सरकारों के बोत्र हाए 
निम्नलिखित समझौते को पुष्टि करने का गौरव प्राप्त हुया है ! 


जिनमें स्थागो संस्थापन अन्तर्गमा है , स्थायो संस्थापन के कारण उम 
स्यायो सीमा तक उद्भूत हुआ समझा जाएगा जो लेन- देन के उन सौदों में स्थाई 
मंस्थापन द्वारा किए गए कार्यो के लिए समुचि । होगा । यह भी समझा 
जाता है कि अभिलाभों को ऊपर उल्लिखित ममा तक स्थायो संस्थापन 
के कारण उत्पन्न हुआ समझा जाएगा , भले ही प्रश्नगत माल को बिक्रो 
अथवा रोवानों को व्यवस्था से संबंधित संविदा अथवा प्राई रयायो सस्थापन 
को बजाए उम उद्यम के समुद्रपार स्थित प्रधान कार्यालय के मामने किया 
जाता है अथवा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है । 


1. इस अभिसमय के अनुच्छेद ? के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ 
( ख ) के संदर्भ गे किन्हीं भी करो को , जो कंपनी ( लाभ ) अतिकर अधि 
नियम , 1964 के अंतर्गत लगाए गए अतिकरों के समान है अथया 
सारतः उसी प्रकार के है लेकिन बाद में जिन्हें सम. प्त कर दिया गया 
और जिन्हें इस अभिसमय के हस्ताक्षर होने को तारोख के पश्चात् भारत में 
लागू किया गया है, इस अभिसमय के अनुच्छेद ? के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित 
परों के समान अथवा सारत : उसी प्रकार के कर समझा जाएगा । 


7. इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के संदर्भ में यह समझा 
जाता है कि भारत में उक्त पंगग्राफ में यथाउल्लिखिन कार्यकारी प्रोर 
मामान्य प्रशासनिक खर्ची के संबंध में कटौतियां भारत के प्रान्तरिक कानूनों 
के अनुसार, अनुमत्य होंगी लेकिन ऐसो कटौगियों को मात्रा किसी भी 
दशा में इस अभिसमय के हाताक्षर को तारोख से लागू भारतीय आयकर 
अधिनियम के अन्तर्गत अनुमन्य रकम से कम नही होगी । 


2. इस अभिसमय के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ 
( घ ) के संदर्भ में " कर " शब्द में ऐसो कोई रकम शामिल नहीं होगी जो 
उन करों के संबंध में किसी भूल अथवा चूक के संबंध में देय है जिसके लिए 
यह अभिसमय लागू होता है अथवा जो इन करों के संबंध में लगाये गये 
किसी दंड को दर्शाता है । 


8. इस अभिसमय के अनुनछेद 7 के पैराग्राफ 3 के संदर्भ में किसी 
उद्यम के किसो स्थायो संस्थापन द्वार । उस उद्यम के प्रधान कार्यालय को 
अथवा उसके किन्हीं अन्य कार्यालयों को निम्नलिखित के रूप में प्रदत्त 
राशियों अथवा प्रभारित राशियों ( वारतविक खर्चों को प्रतिपूर्ति से भिन्न ) 
क संबंध में कोई कटौतो नहीं दी जाएगी : 


3. इस अभिसमय के अनुच्छेद 3 रे पैराग्राफ 1 के उप -पैराग्राफ 
( ङ ) के सन्दर्भ में भारत के मामले में " यकि " पद में कोई भागोदारिता 
और कोई हिन्दू अविभाजित परिवार भी शामिल होगा । 


( क ) पेटेट अथवा अन्य अधिकारों के इस्तेमाल के लिए अथवा 

जानकारी के इस्तेमाल के लिए प्राय विवरणो मे २यल्टियों , 
फोसों अथवा इसी प्रकार के अन्य भुगतान , 


( ख ) निष्पादित विशिष्ट सेवाओं अथवा प्रबंध व्यवस्था के लिए 

कमीशन अथवा अन्य प्रभार , और 


4. इस अभिसमय के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 5 के सन्दर्भ में उसमें 
उल्लिखित “सेवाए अथवा सुविधाएं " शब्दों मे खनिज तेलों को खोज करने, 
समुपयोजन करने अथवा उनो निष्कर्षण में प्रयुक्त किए गए अथवा प्रयुक्त 
किए जाने के लिए किराए पर लिए जाने वाले मंयंत्र तथा मोनरो को 
आपूर्ति भी शामिल होगी । 


( ग ) स्थायो सस्थापन को उधार दी गई रकमों पर ब्याज , सिवाय 

उस मामले में जहां वह उद्यम , कोई बैंकिंग संस्था है । 


9. इस अभिसमय 


के अनुच्छेद 8 के संदर्भ में , 


5. ऐसा समझा जाता है कि इस अभिसमय के अनुन्छेद 5 के 
पंराग्राफ 6 वे उपबंध, किमी उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं को 
डिलीवरी मात्र के प्रयोजन के लिए सुविधाओं के उपयोग के लिए प्रयव 
डिलीवरी मात्र के प्रयोजन के लिए उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं के 
उस स्टॉक के रख -रखाव हेतु लागू होंगे जब तक कि ऐसे माल अथवा 
पण्य वस्तुओं को बित्री उम दुसरे संविदाकारो राज्य में होती है । 


(i ) अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन 

के संबंध में अस्थायी रूप से निक्षेपित निधियों पर ब्याज को 
ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से प्राप्त प्राय 
के रूप में समझा जाएगा और ऐसे ब्याज के संबंध मे 

अनुच्छेद 11 के उपबंध लागू नहीं होंगे , और 
( ii ) जलवानों अथवा वायुयानों के संचालन से प्राप्त हुई प्राय में , 

अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पण्य वस्तुओं के परिवहन 
के संबंध में कंटेनरों (जिसमें कन्टेनरों के परिवहन के लिए ट्रेलर्स 
तथा उनसे संबंधित उपकरण भी शामिल हैं ) के इस्तेमाल, 
रख-रखाव अथवा किराए से प्राप्त प्राय भी शामिन है 


6 . इम अभिसमय के अनुच्छेद 7 के पैगग्राफ 1 के मन्दर्भ में यह समझा 
जाता है कि उम " स्थायो संस्थापन के कारण प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः " 
पद का प्रयोग करते हुए माल के लेन- देन के सौदों से उद्भूत उन अभिलाभों को 
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___ 10. इस अभिसमय के अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 5 के संदर्भ में , 
यदि भारत का कोई स्थानीय प्राधिकरण , इग अभिसमय पर हस्ताक्षर 
किए जाने की तारीख के बाद जापान में उद्यम करके पर्याः। रूप में 
समान-स्वरूप के कोई कर लगाता है तो दोनों गरकारे एका पारस्परिक 
आधार पर ऐसी रोति से, जैसा कि वे उचित समझनी हां, अनुच्छेद 8 
के पैराग्राफ 5 का संशोधन करने के लिए परामर्श करेंगी । 


2 . इस अभिसमय के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 के उप -पैराग्राफ 
( घ ) के संदर्भ में कर शब्द में ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी 
जो उन कारों के मंत्र में कि । भूल अथवा चूक के सबंध में देय 
है । जिसके लिए यह अभिसमय लाग होता है अथवा जो इन करों के 
नबध में लगाये गये किमी दंड को दर्शाता है । 


मुझे आपके महामहिम को सरकार की ओर से पूर्वोक्न समाते 
की सहर्ष पुष्टि करने के लिए आपके महामहिम से अनुरोध करने का 
भी गौरव प्राप्त हुआ है । 


3. इस अभिसमय के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ 
( ङ ) के संदर्भ में , भारत के मामले में " क्ति " पद में कोई भागीर 
दारिता और कोई हिन्दू अविभाजित परिवार भी शामिल होगा । 


मैं आपके महामहिम को अपने उच्च नम दृष्टिकोण के अाश्वासन 


का पुनः स्मरण कराने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना है । 


4. इस अमिसमय के अनुच्छेद 5 के पैगग्राफ 5 के संदर्भ मे उसमें 
उल्लिखित “ सेवाएं अथवा सुविधाएं शब्दों में खनिज तेलां की खोज 
करने, समुपयोजन करने अथवा उनके निष्कर्षण में प्रयुक्त किए गए 
अथवा प्रयुक्त किए जाने के लिए किराए पर लिए जाने वाले संयंत्र 
तथा मशीनरी को आपूर्ति भी शामिल होगी । 


एइजोठो नोडा , 


भारत में जापान के अमाधारण एवं पूर्णाधिकारी राजदूत 


महामहिम श्री जी . एन . गुप्ता , 
अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय 


5. ऐसा समझा जाता है कि इस अभिसमय के अनुच्छेद 5 के 
पंराग्राफ 6 के उपबंध किमी उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं की 
डिलीवरी मात्र के प्रयोजन के लिए सुविधाओं के उपयोग अ लिए अथवा 
डिलीवरी मात्र के प्रयोजन के लिए अद्यम के माल अथवा 
पण्य वस्तुओं के उस स्टाक के रख-रखाव हेतु लागू होंगे जब तक 
कि ऐसे माल अथवा पण्य वस्तुओं की बिक्री उस दूसरे संविदाकारी 
राज्य में होती है । 


नई दिल्ली , 7 मार्च, 1989 


मान्यवर , 


मुझे अाज को तार ख के आपके महामहिम का टिप्पणी की पावतो 
स्वकारने का गौरव प्राप्त हुका है जो निम्न प्रकार से पड़! जाएगी : 


“मुझे जापान सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच 
प्राय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व 
अपवयन को रोकने के लिए सम्पन्न हुए उस अनिसमय का हवाला देने , 
जिस पर आज हस्ताक्षर हुए हैं और जापान सरकार की ओर से दोनों 
सरकारों के बीच हुए निनलिखित समझोते की पुष्टि करने का गौरव 
प्राप्त हुआ है । 


6. इम अभिसमय के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 1 के सदर्भ में यह 
समझा जाता है कि उस "स्थायी संस्थापन के कारण प्रत्यक्षतः अथवा 
अप्रत्यक्षतः " पद का प्रयोग करते हुए माल के लेन-देन के सौदों से उद्भूत 
रन अभिलाभों को जिनमे स्थायी संस्थापन अन्तर्ग्रस्त है, स्थायी संस्थापन 
के कारण उस सीमा तक उद्भूत हुअा समझा जाएगा जो लेन - देन के उन 
संदों में स्थायी संस्थापन द्वारा किए गए कार्यो के लिए समुचित होगा 
यह भी समझा जाता है कि अभिलाभों को ऊपर उल्लिखित सीमा तक 
स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुना समझा जाएगा , भले ही प्रश्न गत 
माल की बिक्रः अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित संविदा अथवा 
आर्डर स्थाय। संस्थापन की बजाए उस उद्यम के समुद्रपार स्थित प्रथान 
कार्यालय के सामने किया जाता है अथवा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है । 


1. इस अफिसमय के अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ ( ख ) 
के संदर्भ में किन्हीं भी करों को , जो क पनी ( लाभ ) अतिकर अधिनियम 
1964 के तर्गत लगाए गए अतिकरों के समान हैं अथवा सातः सी 
प्रकार के हैं लेकिन बाद में जिन्हें समाप्त कर दिया गया और 
जिन्हें इस अभि. ममय के हस्ताक्षर होने की तारीख के पश्चात भारत में लागू 
किया गया है, इम अधिसमय के अनुच्छेद : के पंगग्राफ 2 में उल्लिखित 
करी के ममान प्रममा मारत : 3 प्रकार के कर समझा जाएगा । 


7. इस अभिसमय के अनुच्छद 7 के पैराग्राफ 3 के संदर्भ में यह 
सरझा जाता है कि भारत में उक्त पैराग्राफ में यथा - उल्लिखित कार्यकारी 
और सामान्य प्रशासनिक खर्चों के संबंध में कटौतियां भारत के प्रान्तरिक 
कानूनों के अनुसार, अनमत्य होंगी लेकिन ऐ मी वाटनियों की मात्रा किसी 
भी दशा में इस अभिगमय के हस्ताक्षर की तारीख से लागू भारतीय 
प्रायकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत्य रकम से कम नही होगी । 
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मैं आपके महामहिम को अपने उच्च म दृष्टिकोण के आश्वासन का 
पुनः स्मरण कराने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना है । 


____ 8. इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के संदर्भ में किसी 
उद्यम के किसी स्थायी संस्थापन द्वारा उस उद्यम के प्रधान कार्यालय को 
अथवा उसके किन्ही अन्य वा पलियों को निम्नलिखित के रूप में प्रदत्त 
राशियों अथवा प्रमारित राशियों ( वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति से भिन्न ) 
के संबंध में कोई कटौती नहीं दी जाएगी : 


जी . एन . गुप्ता 


( क ) पेटेन्ट अथवा अन्य अधिकारों के इस्तेमाल के लिए अथवा 

जानकारी के इस्तेमाल के लिए प्राय विवरणी में रायल्टियों , 
फीमों अथवा इसी प्रकार के अन्य भुगतान , 


अयक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

वित मंत्रालय 


. 


( ख ) निष्पादित विशिष्ट सेवाओं अथवा प्रबंध-व्यवस्था के लिए 

कमीशन अथवा अन्य प्रभार , र 


महामहिम श्री एइजीरो नोडा , भार । में जापान के असाधारण एवं 
पूर्णाधिकारी राजदूत 


[ अधिसूचना म . 8587/ फा . सं .- 506/ 69/ 81 - एफ टी डी ] 


( ग ) स्थायी संस्थापन को उधार दी गई रकमों पर ब्याज , मिवाय 

उस मामले में जहां वह उद्यम कोई बैंकिग संस्था है । 


पी . के . अप्पाचु , संयुक्त सचिव 


9. इस अभिसमय के अनुच्छेद 8 क सदभ में , 


MINISTRY OF FINANCE 


( Department of Revenue ) 


(i ) अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलथानों अथवा वायुयानों के संचालन 

के संबंध में अस्थायी रूप से निक्षेपि निधियों पर ल्याज को 
ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से प्राप्त प्राय के 
रूप में समझा जाएना और ऐसे ल्याज के संबंध में अनुच्छेद ।। 
11 के उपबंध लागू नही होंगे , और 


( Foreign Tax Division ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st March , 1990 


INCOME- TAX 


( ii ) जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से प्राप्त हुई प्राय में , 

अन्तरराष्ट्रीय यातायात में नाल अथवा पाय वस्तुओं के परिवहन 
के संबंध में कन्टेनरों (जिसमें कन्टेनरी के परिवहन के लिए 
ट्रेलर्स तथा उनसे संबंधित उपकरण भी शामिल हैं ) के इस्तेमाल , 
रख -रखाव अथवा किराए से प्राप्त प्राय भी शामिल है । 


10. इस अभिसमय के अनुच्छद 8 के पैराग्राफ 5 के सदर्भ मे, यदि 
भारत का कोई स्थानीय प्राधिकरण , इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए 
जाने की तारीख के बाद जापान में उद्यम -कर के पर्याप्त रूप से समान 
स्वरूप के काई कर लगाता है तो दोनों सरकारें एकः-पारस्परिक प्राधार 
पर ऐसी रीति से, जैवाकि वे उचित समझती हों , अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 
5 का संशोधपन करने के लिए परामर्श करेंगी । 


G . S. R . 101( E ). - Whereas the annexed Convention between 
the Government of the Republic of India and the Government 
of Japan for the avoidance of double taxation and the preven 
tion of fiscal evasion with respect to taxes on income has come 
into force on the 29th December, 1989 after the exchange of 
Instruments of Ratification as required by paragraph 1 of Arti 
cle 28 of the said Convention; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sec 
tion 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central 
Government hereby directs that all the provisions of the said 
Convention shall be given effect to in the Union of India . 


ANNEXURE 


CONVENTION 


मुझे आपके महामहिम की सरकार की ओर से पूर्वोक्त समझते को 
सहर्ष पुष्टि करने के लिए आपके महामहिम से अनुरोध करने का भी 
गोरव प्राप्त हुआ है । 


BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
INDIA AND THE GOVERNMENT OF JAPAN FOR THE 
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PRE 
VENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO 

TAXES ON INCOME 


इसके अतिरिक्त , भारत गणराज्य की सरकार की ओर से अापके 
महामहिम की टिपगी में अन्तर्विष्ट ममझाते की पुष्टि करने का भी मुझे 
गौरव प्राप्त हुआ है । 


The Government of the Republic of India and the Governt 
ment of Japan , 


[am Il- - U3 3 (i) 1 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
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- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


Desiring to conclude a new Convention for the avoidance of 
double taxation and the prevention of fiscal evasion with res 
pect to taxes on income. 


respectively an enterprise carried on by a resident of 
a Contracting State and an enterprise carried on by 
a resident of the other Contracting State ; 


Have agreed as follows : 


Article 1 


(h ) the term “ patonals” means : 
(i) in respect of Japan : 
all individuals possessing the nationality of Japan and 

all juridical persons created or organized under 
the laws of Japan and ali organizations without 
juridical personality treated for the purposes of 
Japanese tax as juridical persons created or 
organized under the laws of Japan ; 


This Convention shall apply to persons who are residents of 
one or both of the Contracting States , 


Article 2 


1. The taxes which are the subject of this Convention are : 
(a ) In Japan : 

(i) the income tax; and 
(ii) the corporation tax (hereinafter relerred to as 

Japanese tax” ) ; 


(ii) in respect of India : 
(aa ) all individuals possessing the nationality 

India ; 


of 


( bb ) all legal persons, partnerships and associations 

deriving their status as such from the laws in 
force in India ; 


( b ) In India : 

the income-tax including any surcharge inereon 
(hereinafter referred to as “ Indian tax " ) . 


(i) the term " international traffic " means any transport 

by a ship or aircraft operated by an enterprise of 
a Contracting State , except when the ship or aircraft 
is operated solely between places in the other Con 
tracting State ; and 


2 . This Convention shall also apply to any identical or sub 
stantially similar taxes which are imposed after the date of 
signature of this Convention in addition to , or in place of, 
tlioee referred to in paragraph 1. The competent authorities of 
the Contracting States shall notify each other of any substan 
tial changes which have been made in their respectble taxation 
laws within a reasonable period of time after such change. 


(i) the term " competent authority ” means : 
(i) in Japan , the Minister of Finance or his authorized 

representative ; 
( si ) in India , the Central Government in the Ministry 
of Finance , Department of Revenue , or their autho 

rized representative . 


Article 3 


1 . For the purposes of this Convention , unless the context 
otherwise requires : 


2 . As regards the application of this Convention by a 
Contracting State , any term not defined therein shall , unless 
the context otherwise requires, have the meaning which it has 
under the laws of that Contracting State concerning the taxes 
to which this Convention applies. 


( 1 ) the term " Japan " , when used in a geogràphical sense , 

means all the territory of Japan , including its terri 
torial sea , in which the laws relating to Japanese tax 
are in force , and all the area beyond its territorial 
sea , including the seabed and subsoil thereof, over 
which Japan has jurisdiction in accordance with in 
ternational law and in which the laws relating to 
Japanese tax are in force ; 


Article 4 


1. For the purposes of this Conven : ion , the term “ resident 
of a Contracting State " means any person who , under the 
laws of that Contracting State , is liable to tax therein by 
reason of his domicile , residence , place of head or main 
cffice or any other criterion of a similar nature . 


(b ) the term " India ” means the territory of India including 

the territorial sea and any other maritime zone in 
which India has sovereign rights according to the 

Indian law and in accordance with international law ; 
(c ) the terms " a Contracting State " and " the other Con 

tracting State ” mean Japan or India , as the con 

text requires ; 
(d ) the term " tax ” means Japanese tax or Indian tax , 

as the context requires; 


2 . Where by reason of the provisions of paragraph 1 a per 
son is a resident of both Contracting States, then the competent 
authorities of the Contracting States shall determine by mu 
tual agreement the Contracting State of which that person 
shall be deemed to be a resident for the purposes of this 
Convention . 


Article 5 


( e ) the term “ person " includes an individual, a company 

and any other body of persons; 
( f) the term " company ” means any body corporate or any 

entity which is treated as a body corporate for tax 

purposes; 
( g) the terms “ enterprise of a Contracting State ” and 

" enterprise of the other Contracting State ” nean 


1. For the purposes of this Convention , the term " perma 
nent establishment” means a fixed place of business through 
which the business of an enterprise is wholly or partly carried 
on . 
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2 . The term “ permanent establishment includes espec :ally : 

fa ) a place of management; 
(b ) a branch ; 
(c ) an office; 
( d ) a factory ; 
(e ) a workshop; 


not make this fixed place of business a perma 
nent establishment under the provisions of that 

paragraph ; 
( b ) he has no such authority , but habitually maintains in 

the first-mentioned Contracting State a siock of 
goods or merchandise from which he regularly de 
livers goods or merchandise on behalf of the enter 

prise ; or 
( c ) he habitually secures orders in the first -mentioned 

Contracting State , whoily or almost wholly for the 
enterprise itself or for the enterprise and other en 
terprise controlling, controlled by , or subject to the 
same common control as that enterprise . 


(f ) a mine , an oil or gas well, a quarry or any other 

place of extraction of natural resources; 
( g , a warehouse in relation to a person providing storage 

facilities for others ; 


(h ) a farm , plantation or other place where agriculture , 

forestry , plantation or related activities are carried 
on ; 


8 . An enterprise shall not be deemed to have a permanent 
establishment in a Contracting State merely because it carries 
on business in that Contracting State through a broker , gene 
ral commission agent or any other agent of an independent 
status , provided that such persons are acting in the ordinary 
course of their business . 


(i) a store or other sales outlet; and 


(i) an installation or structure used for the exploration of 

natural resources, but only if so used for a period 
of more than six months . 


3 . A building site or construction , installation or assembly 
project constitutes a permanent establishment only if it lasts 
more than six months. 


9 . The fact that a company which is a resident of a Con 
tracting State controls or is controlled by a company which 
is a resident of the other Contracting State, or which carries 

on business in that other Contracting State (whether through 
a permanent establishment or otherwise ), shall not of itself 
constitute eitlier company a permanent establishment of the 
other 


Article 6 


4 . An enterprise shall be deemed to have a permanent estab 
lishment in a Contracting State and to carry on business 
through that permanent establishment if it carries on super 
visory activities in that Contracting State for more than six 
months in connection with a building site or construction , in 
stallation or assembly project which is being undertaken in 
that Contracting State . 


1. Income derived by a resident of a Consacting State from 
immovable property situated in the o her Contracting State 
may be taxed in that other Contracting State . 


5 . Notwithstanding the provisions of paragraphis 3 and 4 
an enterprise shall be deemed to have a permanent establish 
ment in a Contracting State and io carry on business through 
that permanent establishment if it provides services or facili 
ties in that Contracting State for more than six monhs in 
connection with the exploration , exploitation or extraction of 
mineral oils in that Contracting State . 


2 . The term " immovable property " shall have the meaning 
which it has under the laws of the Contracting State in which 
the property in question is situated . The term shall in any 
case include property accessory to immovable property , live 
stock and equipment used in agriculture ind forestry , rights 
to which the provisions of general law respecting immovable 
property apply , usufruct of immovable property and rights 
to variable or fixed payments as consideration for the working 
of, or the right to work , mineral deposito , sources and other 
natural resources, ships and aricrafi shall not be regarded as 
immovable property . 

3 . The provisions of paragraph i shall apply to income 
derived from the direct use , letting, or use in any other form 
of immovable property . 


6 . Notwithstanding the provisions of the preceding para 
graphs of this Article , the term “ permanent establishment” 
shall be deemed not to include : 
(a ) use of facilities solely for the purpose of storage or 

display of goods or merchandise belonging to the 

enterprise ; 
(b ) the maintenance of a stock of goods or merchandise 

belonging to the enterprise solely for the purpose of 

storage or display ; 
(c ) the maintenance for a síock of goods or merchandise 

belonging to the enterprise solely for the purpose of 
processing by another enterprise ; 


4 . The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply 
to the income from immovable property of an enterprise and 
to income from immovable property used for the performance 
of independent personal services . 


Article 7 


(d ) the maintenance of a fixed place of business solely for 

the purpose of purchasing goods or merchandise or of 
collecting information , for the enterprise; 


1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall 
be taxable only in that Contracting State unless the enter 
prise carries on business in the other Contracting State through 
a permanent establishment situated therein . If the enterprise 
carries on business as aforesaid , the profits of the enterprise 
may he tared in that other Contracting State but only so 
much of them as is directly or indircctly attributable to that 
permanent establishment, 


(e ) the maintenance of a fixed place of business solely for 

the purpose of carrying on , for the enterprise , pay 
other activity of a preparatory or auxiliary character . 


7 . Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 , 
where a person other than an agent of an independent status 
to whom paragraph 8 applies is acting in a Contracting State 
on behalf of an enterprise of the other Contracting State , 
that enterprise shall be deemed to have a permanent estab 
lishment in the first-mentioned Contracting State , if 


2 . Subject to the provisions of paragraph 3 , where an 
enterprise of a Contracting State carries on business in the 
other Contracting State through a permanent estab 
lishment situated therein , there shall in each Contracting State 
be attributed to that permanent establishment the profits which 
it might be expected to make if it were a distinct and sepa 
rate enterprise engaged in the carie or similar activities under 
the same or similar conditions and dealing wholly indepen 
dently with the enterprise of which it is a permanení estab 
lishment. 


(a ) he has and habitually exercises in that Contracting 

State an authority to conclude contracts on behalf 
of the enterprise , unless his activities are limited to 
those mentioned in paragraph 6 which , if exercised 
through a fixed place of business , would 


3 . in determining the profits of a permanent establish 
ment, there shall be allowed as deductions expenses which are 
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incurred for the purposes of the permanent establsihment, in 
cluding executive and general administrative expen . es so in 
curred , whether in the Contracting Sla e in which the perma 
nent establishment is situated or elsewhere . 


for those conditions , have accrued to one of the enterprises , 
but, by reason of those cosditions, have not so accrued , 
may be included in the points of that enterprise and taxed 
iccordingly . 


4 . Insofar as it has been customary in a Contracting State 
to determine the profits to be attributed to a permanent es ab 
lishment on the basis of an apportiorment of the total profits 
of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 
shall preclude that Contracting State from determining the 
profits to be taxed by such an apportionment as may be cus 
tomary ; the method of apportionment adopted shall, however , 
he such that the result shall be in accordance with he prins 
ples contained in this Article . 


2 . Where a Contracting State includes in the profits of 
an enterprise of that Contracting State - - and taxes accord 
inglv - profits on which an enterprise of the other Contact 
ing State has been charged to tax in that other 
Contracting St.:te and where the competent authori 
ties of the Contracting States agree upon consul a 
tion , that all or part of the pronts so included are 
profits which would have accrued to the enterp : ise of thie 
first-mentioned Contracting State if the conditions made 
between the two enterprises had been those which would 
have been made between independent ent,erprises, then that 
other Contracting State shall make an appropriate arljust 
ment to the amount of the tax charg d therein on those 
agreed profits. In determining such a justment, duc regard 
shall be had to the other provisions of this Convention . 


5 . No profits shall be attributed to a permanent establish 
ment by reason of the mere purchase by that rermanent 
establishment of goods or merchandise for the enterprise . 


6 . For the purposes of the provisions of the precerling 
paragraphs of this Article , the profits to be attributed to the 
permanent establishment shall be determined by the same 
method year by year unless there is good and sufficient 
reason to the contrary . 


Article 10 


1. Dividends paid bry a company which is a resident of 
a Contracting State to a resident of he other Contracting 
State may be taxed in that other Contracting State 


7 . Where profits include items of income which are 
dealt with separately in other Article of this Convention , 
then the provisions of those Articles shall not be affected 
hy the provisions of this Article . 


2 . However , slich dividends may also be taxed in the 
Contracting State of which the company paying the divi 
dends is a resident, and according to the laws of that Con 
tracting State , but if the recipient is the beneficial owner 
of the dividends the tax so chaiged shall not exceed 15 per 
cent of the gross amount of the dividends. 


Article 8 


1 . Profits from the operation of aircraft in international 
traffic carried on by an enterprise of a Contracting State 
Shall be taxable only in that Contracting Statc 


The provisions of this paragraph sliall not affect the taxax 
tion of the company in respect of the profits out of which 
the dividends are paid . 


2 . Profits from the operation of ships in international 
traffic carried on by an enterprise of a Contracting State 
shall be taxable cnly in that Contracting State . 


3 . Notwithstanaing the provisions of paragraph 2 , such 
profits may be tayed in the other Contracting State from 
which they are derived during a period of first ten ta sa ic 
years or " previous years " , as the case may be , for whi- h 
this Convention shall have effect provided that the tax so 
charged shall not exceed : 


3 . The term “ dividends " as used in this Article mc^ /] 
in ome from shares or other rights, not being delr. cl irrs, 
participating in profits , as well as income from other cor 
porate rights which is subjected to the same taxat on treat 
ment as incorre from shares by the taxation laws of the 
Contracting State of which the company making the distribu 
tion is a iesident . 


(a ) during the first five years , 50 per cent, 


(b ) during the remaining five years, 25 per cent, 
of the tax otherwise imposed by the taxation law of that 
Other Contracting State 


4 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apriy 
if the beneficial owner of the dividends, being a resident of 
a Contracting State , carries on business in the other Con 
tracting State of which the company paying the dividends is 
a resident , through a permanent establishment situated there 
in , or performs in that other Contracting State independent 
personal services fioni a fixed base situated therein , and 
the holding in respect of which the dividends are paid is 
effectively connected with such permanent establishment or 
fixed base . In such case , the provisions of Article 7 or 
Article 14 , as the casc may be , shall apply . 


4 . The provisions of the preceding paragraphs of this 
Article shall also apply to profits from the participation in 
a pool, a joint business or an international operating agency . 


5 . The provisions of this Article shall , notwithstanding 
the provisions of Article 2 , also apply to the enterprise tax 
in Japan and to any tax similar to the said enterprise tax 
if and when such a tax is imposed in India . 


Article 9 
1. Where : 
(a ) an enterprise of a Contracting State participates 

directly or indirectly in the management, control 
ar capital of an enterprise of the other Contracting 

State , or 
( b ) the same persons participate directly or inuirectly 

in the management, control or capital of an 
enterprise of a Contracting State and an enterprise 
of the other Contracting State , 


5 . Where a company which is a resident of a Contract 
ing State derives profits or income from the other Cont act 
ing State , that other Contracting State may not impo e any 
tax on the dividends paid by the company, except ins far 
us such dividends are paid to a resident of that other Contract 
ing State or insofar as the holding in respect of which the 
dividends are paid is effectively connected with a perma 
nent establishment or a fixed bases situated in that other 
Contracting State , nor subiect the company s urdistribute 
profits to a tax on the company s undistributed profits , even 
if the dividends paid or the undistributed prolts consist 
wholly or partly of proſits or income arising in that other 
Contracting State . 


Article 11 
1 . Interest arising in a Costracting State and paid to a 
resident of the other Contracting Siate may be taxed in that 
other Contracting State . 


and in either case conditions are made or imposed reineeli 
the two enterprises in their commercial or financial relations 
which differ fiom those which would be made between 

independent enterprises , then any profits which would , but 
604 GI /90 - 3 


2 . However , such interest may also be taxed in the Con 
tracting State in which it arises, and according to the laws 


- 


and 
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of that Contracting State , but if the recipient is the benefi which the indebtedlness on which the interest is paid was 
11 owner of the interest the tax so charged shall not incurred , and such interest is borne by such permanent estab 
exceed : 

lishment or fixed base , then such interest shall bs deemed 

to arise in the Contracting State in which the permanent 
( a ) 10 per cent of the gross amount of the interest 

establishment or fixed base is situated . 
if the buneficial owner is a bank ; and 
( b ) 15 per cent of the gross amount of the interesi 8 . Wlicre , by reason of a special relationship between 
in all other cases . 

the payer and the beneficial owner or between both of 

them and some other person , the amount of the interest. 
3 . Notwithstan :ling the provisions of paragraph 2 . interest having regard to itie debt- claim for which it is paid , exceeds 
arising in a Contracting Siate and derived by the Govern . the argount which would have been agrecd upon by the 
ment of the uther Contracting State , a poiitical un rayer and the beneficial owner in the absence of such 
division or a local authority thereof , the Central Bank of relationship . the provisions of this article shall apply only 
that other Contrúciing State or any financial inst iution o to the last mentioned amount . In such case , the excess 
wholly owned by that Government, or by any resident of rart of the payments shall remain taxable according to the 
the other Contracting State with respect to debi-claims laws of each contracting State , due regar heing had 10 
guaranteed or indirectly financed by the Government of that the other provisions of this convention . 
other Contracting State , a political sub - division or a local 
authority thercof , the Central Bank of that other Contracting 

Article 12 
State or any financial institution wholly owned by that 
Government shall be exempt from tax in the first-mentioned 

1 . Royalties and fees for technical Services arising in it 
Contracting State . 

Contracting State and paid to a resident of the other Con 

tracting State my he taxed in that other Contracting 
4 . For the purposes of paragraph 3 , the terms " the Central 

State . 
Bank " and " financial institution wholly owned by the 
Government" mean : 

2 . However , such royalties and fees for technical se: vices 

may also be taxes in the Contracting State in which they 
( a ) the case of Japan : 

arise and according to the laws of that Contractin : State . 
(i) the Bank of Japan ; 

but if the recipient is the beneficial owner of the royalties 

or fees for technical services , the tar so charged shall not 
( ii ) the Export-Import Bank of Japan ; 

exceed 20 per cent of the gross amount of the royalties 

( r fces for technical services . 
(iii ) the Overseas Economic Cooperation Fund ; 

3 . The term " royalties " as used in this Article means 
( iv ) the Japan International Cooperation Agency : 

raymeris of any kind received as a consideration for the 

use of, or the right to use , any copyright of literary , artistic 
( v ) such other financial institution the capital of 

or sc entific work including cinematograph films and films or 

tages for radio ir television broadcasting , any patent, trade 
which is wholly owned by the Goveinment of 
Japan as may be agreed upon from time 

mark . design or model, plan , secret formula or process , or 

to 
time between the Government of the two con 

for the use of, or the right to use , industrial, conimercial 

or cientific equiprnent, or for information concerning indus 
tracting States; 

trial, commercial or scientific experience . 
( b ) in the case of india : 

4 . The term " fees for technical services" as used in 
( i) Reserve Bank of India : 

This Article means payments of ; [ix amount to ani person 

Other than rayınents to an employee of a person making 
( ii ) Export -Impuri Bank of India ; 

pavments and to any individual for indepenreni uersonal 

services referred to in Article 14 , in consideration for the 
( iii) such other financial institution the capital of services of a managerial, technical or consultancy nature , 

which is wholly owned by the Government of including the provisions of services of technical or other 
India as may be agreed upon from time to time personnel. 
between the Government of the two Contracting 
States. 

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if 

the beneficial owner of the royalties or fees for technical 
5 . The term " interest” as used in this Article means 

services, being a resident of a Contracting State . carries on 

business in the other Contracting State in which the royalties 
income from delt-claims of every kind, whether or not 

or fees for technical services arise , through a permanent 
secured hy mortgage and whether or not carrying a right ?. ? lishmens sincat toerein , or erfaris in 
to participate in the 

"" ! wher 
debtor s profits , and in particular , 

Contracting State independent peamal services from a fixed 
income from Government securities and income from bonds hase situated therein , and the right, bronertv or contract in 
or debentures , including premiums and prize attacking to respect of which the royalties or fees for technical serviciºs 
cuch securities, honds or debentures. 

are paid is effective connected with such permanent establich 

ment or fixed base . In such case , the provisions of Article 7 
6 . The provisions of paragraphs 1 , 2 and 3 shall not 

or Article 14 . as the case may be . shall apply . 
anply if the beneficial owner of the interest, being a resi 
dent of a Contracting State , carries on business in the other . 6 . Royalties and foes for technical services shall be deemed 
Contracting State in which the interest arises, through a to arise in a Contracting State when the paver is that Con 
permanent establishment situated therein , or performs in tracting State itself, a political sub - division , a local authority 
that other Contracting State independent personal services 

thereof or a resident of that Contracting State . Where , 
from a fixed hase situated therein , and the debt- Claim in 

however , the rerson paying the royalties or fees for technical 
regnect of which the interest is paid is effectively connected 

cervices, whether he is a resident of a Contracting State or 
with such permanent establishment or fixed base . In such 

not, has in a Contracting State a permanent establishment or 
case , the nrovisions of Article 7 or Article 14 , as tre case 

à fixed base in connection with which the liability to rav 
may be, shall apply . 

the royalties or fees for technical services was incurred , 

and such royalties or fees for technical services are borne bv 
7 . Interest shall be deenied to arise in a Contracting 

such permanent establishment or fixed base , then such 
State when the payer is that Contracting State itself , a 

royalties or fees for technical services shall be deemed to 
rolitical sub -division or a local authority thereof or a resi 

arise in the Contracting State in which the permanent esta 
dent of that Contracting State. Where , however , 

blishment or fixed base is situated . 

the 
person raying the interest , whether he is a resident of 1 
Contracting State or not, has in a Contracting State 

7 . Where , hy reason of special relationship between the 

a 
permanent estahlishment or a fixed base in connection with 

nayer and the beneficial owner or between both of them 
and some other person , the amount of the royalties or fees 
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for technical services, having regard to the use , right or 
information for which they are paid , exceeds the amount 
which would have been agreed upon by the payer and the 
beneficial owner in the absence of such relationship , the 
provis .ons of this Article shall apply only to the last-men 
tioned amount. In such case , the excess part of the payments 
shall remain taxable according to the laws of each Contract 
ing State , due regard being had to the other provisions of 
this Convention , 


(a ) the receipient is present in inat othor Contracting 

State for a period or periods not exceed ng in the 
aggregate 183 days during any taxable year or 

" previous year " , as the case may be ; and 
b ) the remuneration is paid by , or on behalf of, an 

empioyer who is not a resident of that other Con 

Tracting State ; and 
( c ) ihe remuneration is not borne by a permanent esta 

blishment or a fixed base which the employer has 

in that other Contracting State . 
3 . Notwithstanding the provisioa ci paragraphs 1 and 
2 , remuneration in respect of an employment exercised aboard 
à ship or aircraft operated in international traffic by an 
enterprise of a Contracting State may be taxed in that Con 
tracting State . 


Africle 13 
1 . Gains derived by a res dent of a Contracting State 
from the alienation of immovable property referred to in 
rirticle 6 and situated in the other Contracting State may be 
taxed in that other Contracting State . 


2 . Gains from the alienation of any properly , other thon 
immovable property , forming part of the business property 
of a permanent establishment which an enterprise of a 
Contracting State has in the other Contracting State or of 
any property , other than immovable property , pertaining to 
a fixed base available to a resident of a Contracting State in 
the other Contracting State for the purpose of performing 
independent personal services , including such gains froin the 
alienation of such a permanent establishment ( alone or 
together with the whole enterprise ) or of such a fixed base , 
may be taxed in that other Contracting State . 


Article 16 
Directors fecs and other similar payments derived by a 
resident of a Contracting State in his capacity as a member 
of the board of directors of a company which is a resident 
of the other Contracting State may be taxed in that other 
Contracting State . 


3 . Unless the provisions of paragraph 2 are applicable 
gains derived by a resident of a Contracting State from the 
alienation of shares of a company which is a resident of 
the other Contract ng State may be taxed in that other 
Contracting State . 


Article 17 
1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15 , 
income derived by an individual who is a resident of a Con 
tracting State as an enterta ner such as a theatre , motion 
picture , radio or television artiste , and a inusician , or as an 
athlete , from his personal activities as such exercised in the 
Other Contracting State , may be taxed in that other Contract 
ing State . 


4 . Gains derived by a resident of a Contracting State from 
the alienation of ships or aircraft operated in international 
traffic and any property , other than immovable property , 
pertaini:::. 

.. . of such ships or aircraft shall be 
taxable i n : . 11 . :1:1 :1cting State . 


Such income shall , however , be exempt from lax in that 
Other Contracting State if such activities are exercised by 
an individual who is a resident of the first-mentioned Con 
tracting State pursuant to a special programme for cultural 
exchange agreed upon betw . en the Governments of the two 
Contracting States. 


5 . Gains derived by a resident of a Contracting State from 
the alienation of any property other than that referred to 
in paragraplis 1 to 4 , shall be taxatie only in that Contract 
ing State . 


2 . Where income in respect of personal activities exercised 
in a Contracting State by an entertainer or an athiete in his 
capacity as such accrues not to the entertainer or ath ete 
himself but to another person who is a resident of the other 
Contracting State , that income may, notwithstanding the pro 
visions of Articles 7 , 14 and 15 , he taxed in the first-men 
lioned Contracting State . 

Such incorne shall, however, be exempt from tax in the 
first-mentioned Contracting State if such activities are exer 
cised pursuant to a special programme for cultural exchange 
agreed upon between the Governments of the two Contract 
jag States , 


Article 14 
1. Income derived by a resident of a Contracting State 
in respect of professional services or other activities of an 
independent character shall he taxable only in that Contract 
ing State unless he has a fixed base regularly available to 
him in the other Contracting State for the purpose of per 
forming his activities or he is present in that other Contract 
ing State for a per od or periods exceeding in the aggregate 
183 days during any taxable year or " previous year " , as the 
case may be. If he has such a fixed base or remains in 
that other Contracting State for the aforesaid period or 
periods, the income may be taxed in that other Contracting 
Stale but only so much of it as is attributable to that fixed 
base or is derived in that other Contracting State during the 
aforesaid period or periods. 

2 . The term “ professional services " includes especially 
independent scientific , literary , artistic , educational or teach 
ing activities as well as the independent activities of physi 
cians , surgeons , lawyers, engineers, architects, dentists and 
accountants. 


Article 18 


Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19 , 
fensions and other similar remuneration paid to a resident 
of a Contracting State in consideration of past employment 
shall be taxable only in that Contracting State . 


Article 15 
1. Subicct to the provisions of Articles 16 , 18 , 19 , 20 
and 21 , salaries , wages and other similar remuneration derived 
by a resident of a Contracting State in respect of an emp oy 
inent shall be taxable only in that Contracting State un ess 
the employment is exercised in the other Contracting State . 
Tf the employment is so exercised , such remuneration as is 
derived therefrom may be taxed in that other Contracting 
State. 


Article 19 
1 . (a ) Remuneration , other than a pension , paid by a 

Contracting State , or a political sub - division or a 
local authority thereof , to an individual in respect 
of services rendered to that Contracting State , or a 
political sub -division or a local authority thereof, 
in the discharge of functions of a governmental 
nature , shall be taxable only in that Contracting 

State . 
(b ) However , such remuneration shall be taxable only 

in the other Contracting State if the services are 
rendered in that other Contracting State and the 
individual is a resident of that other Contracting 

State ; who : 
(i) is a national of that other Contracting State ; or 
6i) did not become a resident of that other Contract 

ing State solely for the purpose of performing 
the services. 


2 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1 , remu 
neration derived by i resident of a Contracting State in 
respect of an emplovment exercised in the other Contracting 
Suate shall be taxable only in the first-mentioned Contracting 
State , if : 
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2 . ( a ) Any pension paid by , or out of funds to which con 

whether directly or by deduction . Such deductiou 
trivuudus die made by, a Con racılug Sa . e , or a 

in eithe, case snall not, however , excecd ai part 
poliucal sub - division or a local aumoriy thereuf , 

of the incoinc -iax (as compued belvre we deduc 
to an individual in respect of sev.ces rence , ed io 

tion is given ) which is aboutable , as the case may 
that contacting Siate , or a political sub -uiv . sion or 

be , to ne inconie whick inay be taxed Japan , 
a local authority thereol, shall be taxable oniy in 

Fuilher , where such residend is a cumpany by which 
that contracting Sta . e . 

suriax is payable in India , the deducuun m iespect 

OL incouie -rax paid in vapun shali ve allowed in 
(b ) However , such pension shall be taxable only in the 

the list slunce from Micome-tax payavic by the 
otner Concract.ng Staie if the indiv dual is a resluent 

cumpury in india and as to the valunut , 11 any , 
01, and a nalional of, that other Contracting Sale . 

troui Suitax payable by in India . 
3 . The provisions of Articles 15 , 16 , 17 and 18 shall apply 

( 1 ) Wncre a resident of invia corrves income which , in 
to remuneration and pensions in respect of serv.ces rende . ed 
in connection with a business cairicu un oy a contracting state 

ä - Oluauce with the provas . Ous vi lais couvelllion , 
or a poluval sub - divis. on or a local authority thereof. 

Shan ut lušavle unuy in Jepull, Inuja may include 

Dus licorne Mlllc idd Uuse Uut all wlow as a 
Article 20 

UuClivu 11011 ] D ICOM - ai luat purl vi ule inconie 

tax wu .cn is airluabit , as une Cast Iudy be , 10 
Payments which a siudent or business apprentice who is or 

the incvine uerived from Japan . 
was immeu .aiely berdie vis .ting a contracting State a resident 
of the olier concluclng State and wao is present in the 

3 . Subject to the laws of Jupan regaiu .ng the allowance 
first- imenzivned Cunrawllg Staie so . ely for the purpose of 

is a licuit against Japuilcac tua vitud puyavie mi wily Wullu y 
his eauvulion or claiming receives for the purpose o his 

Vener uian Japan : 
maintenance , education or iraining shall be exempl from tax 
in the Wst-menuducu Contrauting Statc , provided that 

(a ) vynec a resideni ví Japun ciernes Income ilom inula 
such payments ai . Muuu to hiui fioin Outsiue that hrst-men 

Wuli Iudy ve died in luura in auoilulile with 
lionea cuntiauting sale . 

itio Provisions OL s Ouvchulun , the amount vi 
Article 21 

jnuan sax payadic in respucl or at Income Sualt 

be allowed as a credit callst me japanese lax 
) . A professor oileacher who makes a temporary visit 

imposiu on nat resident, iucumuullt vi creuil , 
10 i vonuauung wall sor a period not exceeding two years 

however, shall not excueu lidt part of die Japanesc 
ior the purpose we ivacaing or conuutting reseach at a 

tax wo . cn is appropiate to wat incomnt . 
university, Cunege, SCUOOL or otiler aucreuited educational 
instituuon , and W10 S , or impied .alely before Such Visit 

(b ) Where the income derived trom India is a dividena 
was, a resident ol we under contracting Staie siiani be laxad . c 

paid by a company which is a res. ueut Oi inaa 10 
unay in tual Quel Luultacting utale in respeil Ou remunera 

a company waicn is a resident oi Japan and which 
un lur Sutii tarmig or research . 

owns not less than 25 per cent ether of ne voung 

shares of the company paying the dividend , or of 
2 . This Article sha . not apply to income from research 

the total shares issued by inat company , ine credit 
1 Suin research is undertaken not in the public inte . estui 

shall take into account inc indian ax payable by 
primarliy turut terats Uneul of a specilic person or 

the company payable che diviuend in respect of its 
pe. sons. 

income. 
Article 22 

( c ) For the purposes of the credit referred to in sub 

paragraphs (a ) and (b ) above , there shall be diemed 
1 . Items of income of a res,deat of a Contracting State , 

to have been paid by the tax payer the amount 
werevur uristig , nut ucant with in the forego. ng Artues ut 

which would have been paid as Indian tax under 
tn .s convention shall be taxable only in that colitracung 

the laws of India and in accordance with this con 
State . 

vention iſ the indian tax had not been reduced or 

relieved in accordance with the special incentive 
2 . The provisions of paragraph 1 shall not apply to in 

measures designed to promoie economic develop 
Lowe, Omer than income from immovable property as deles 

ment in india , effeclive on the date of signa ure of 
in par - graph < 0L crucie 0 , 11 lhe iecipient of such income, 

this Convention or which may be introduced in 
beng å resident on a Contracting State , carries on bus ness 

future in the Indian tax iaws in modification of or 
in we other contiactug State through a permanent eslab ish 

in addition to the existing measures, provided that 
Dient situated therein or performs in that other Contract.ng 

an agreement is made between the two Governments 
State independent personal serv .ces from a lixed base situa ed 

in respect of the scope of the benefit accorded to 
therein , and the right or property in respect of which to 

the tax payer by the said measures . 
income is paid is clcctive wunntiled with such permanent 
establishment or fixed base . In such case , the provisions of 

Article 24 
Ariule 7 or Article 14 , as the case may be , shall apply . 

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected 
3 . Notwithstand.ng the provisions of paragraphs 1 and 2 , in the other Contracting State to any laxation or any require 
items of income on a resident of a Conti acting Stale not ment connected therewith which is other or more burden 
duait Wazál in the foregoing Art-cies of this Convention and some than the taxation and connected requirements to which 
arising in the other contracting State may be taxed in that nationals of that other Contracting Siate in the same cir 
other contracting State . 

custances are or may be subjected . This provis.on shall, 

notwithstanding the provisions of Article 1 , also apply to 
Article 23 

persons who are not residents of one or both of the Con 
1. The laws in force in either of the Contracting States 

tracting States . 
Siali continue to govern the taxa . ion of income in the respec 

2 . The taxation on û pernianent establishment which au 
tive Contracting State except where express provisions to 

Unterprise of a Contracting State has in the other Contract 
the contrary are made in this Convention . 

ing State shall not be less favourably levied in that other 
2 . Double taxation shall be avoided in the case of India 

Contracting State than the taxation levied on enterprises of 
as follows : 

that other Contracting State carrying on the same activities. 
(a ) Where a resident of India derives income which , in 

This provision shall not be construied as obliging a Con 
accordance with the provisions of this Convention , tiacting Siate to grant to residents of che other Contract ng 
may be taxed in Japan , India shall allow as a de State any personal allowances, reliefs and reductions for 
duction from the tax on the income of that resident taxation purposes on account of civil status or family res 
an amount equal to the Japanese tax paid in Japan , sonsibilities which it grants to its own residents . 
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3 . Except where the provisions of Article 9 , paragraph 8 
of Arvell, or paragrapn 7 of Alicle 12 , üppuy, nicrest, 
royalties and other ussursemenis palu by an en . crpiise of a 
Contracting state to a resident of the other contracuug Stale 
shall, for ine purpose of de . ernang ihe taxable plots of 
SUCII enterprise , de uculictible under ne sane cuillons as 
if they nad been paid to a resident of the first-mcotioned 
contracting State . 


(c ) to supply inormation which would discicse any 

trade, business , industrial commercial or profes 
sional reciet or trade process , or inforınation , the 
disclosure of which liould be contrary to public 
policy . 


Article 27 


Nothing in unis Convention shall aflect the viscal privi 
leges of diplomatic agents or consular officers under the 
general rules ot international law or under the provisions of 
special agreements 


4 . Enterpi ises of a Contracting Suule , ine capital of which 
is wholly or partly owiled or controiled , duccily or indirecıly , 
by one or niore residents of the viner Contracting state , 
snall not be subjected in the ursi- nivnioned cupuacung 
State to any taxation or any requirement commecied incruWith 
Which is other or more burdensome than the taxat. on and 
connected requireinents to which other similar enterprises of 
the first-mentioned contracting Stats are or may be subjected . 


Article 28 


1. I his Convention shall be ratified and the instruments 
of ratification shall be exchanged at Tokyo as soon as 
soon as possible . 


5. In this Article , the term laxation " means taxes which 
are the subject of this convention . 


Article 25 


2 . This Convention shall enter into force on the thirtieth 
day after the date of the exchange of instruments of rati 
fication and shall have effect : 


( a ) in Japan : as regards in some for any taxable year 

beginning on or after he first day of January of 
the calendar year next following that in which this 
Convention enters into force ; and 


1. Where a person considers that the cc.iuus of one or 
both of the Contracung States result or wul issult for alm 
in taxation not in accordance with the provisions of ibis 
Convenuon , he may, irrespective of the remedies provided by 
the domestic laws of those Contracung States , present his 
case to the competent authority of the Contracıing state of 
which he is a resident or , if his case comes under paragraph 
1 of Article 24 , to that of the Contracting State of which he 
is a national. The case must be presented within three years 
from the first notification of the action resulting in taxation 
not in accordance with the provisions of this Convention . 


( b ) in India : as regards income for aty " previous 

year " beginning on or aiter the first day of April 
of the calendar year next following that in which 
this Convention enters into force . 


3 . The Agreement between Japan and India lor ihe 
Ivoidance of Double Taxation in respect of Taxes on In 
come signed at New Delhi on January 5 , 1960 shall termi 
nate and cease to have effect in respect of income to which 
this Convention applics under the provisions of paragraph 2 . 


2 . The competent authority shall endeavour, if the objec 
tion appears to it to be justified and if it is not itself able 
to arrive at a satisfactory solution , to resolve the case by 
mutual agreement with the competent authority of the other 
Contracting State , with a view to the avoidance of taxation 
not in accordance with the provisions of this Convention . Any 
agreement reached shall be implemented notwithstanding any 
time limits in the domestic laws of the Contracting States. 


Article 29 


3 . The competent authorities of the Contratcing States shall 
endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or 
doubts arising as to the interpretation or application of this 
Convention . They may also consult together for the elimi 
nation of double taxation in cases not provided for in this 
Convention . 


This Convention shall ciniinue in effect indefinitely but 
either Contracting State may, on or before the thirtieih day 
of June of any calendar year beginning after the expira 
tion of a period of five years front the date of its entry 
into force , give in the other Contracting State , through the 
diplomatic channul, written notice of termination and , in 
such event, this conveniion shall cease to have eſſeri : 


4 . The competent authorities of the Contracting States may 
communicate with each other directly for the purpose of 
reaching an agreement in the sense of the preceding para 
graphs of this Article . 


( a ) in Japan : as regards income for any taxable year 

beginning on or after the first day of January of 
the calen . lar year next following that in which the 
notice of tei mination is given ; and 


Article 26 


( b ) in India : as regards income for any previous 

year " beginning on or after the first day of April 
of the calendar year next following that in which 
the notice of tcrmination in given . 


In witness whereof the undersigned , being duly authorised 
thereto by their respective Governments , have signed this 
Convention 


1. The competent authorities of the Contracting States shall 
exchange such information as is necessary for carrying out 
the provisions of this Convention or of the domestic laws of 
the Contracting Sta “ es concerning taxes covered by this Con 
vention insofar as the taxation thereunder is not contrary to 
the provisions of this Convention , or for the prevention of 
fiscal evasion or fraud with respect to such taxes. Any infor 
mation so exchanged shall be treated as secret and shall be 
disclosed only to persons or authorities including courts , in 
volved in the assessment or collection of, the enforcement or 
prosecution in respect of, the taxes covered hy the Conven 
tion or the determination of appeals in relation thereto . 


Done at New Delhi in duplicate ou this Seventh day of 
March , 1989 in the Hindi, Japanese and English languages, 
all the three tevis being equally authentic . In case of any 
divergence of interpretations, the English text shall prevail. 
For the Government 


of the Republic « f India . 

Sd / 
(G . N . Gupta 


2 . To no case shall the provisions of paragraph 1 be cons 
trued so as to impose on a Contracting State the obligation : 
(a ) to carry out administrative measures at variance with 

the laws and the administrative practice of that or 

of the other Contracting State ; 
(b ) to supply information which is not obtainable under 

the laws or in the normal course of the administra . 
tion of that or of the other Contracting State ; or 


For the Government 

of Japan 
Sd ! . 
( Eijiro Nola ) 
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[ PART II - Sec . 3 (1) ] 


New Delhi, March 7 , 1982 
Excellen - y , 

I leave the livhuu reler to sub - paragraph ( C ) of pura 
graph 3 of Article 23 of the Convention between the GOV 
ernment of the Republic of India and the Goveinment of 
Japan for the Alo dance of Double Taxataion and the 
Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on 
Incom , which was signed today and to confirm on behalf 
of the Government of the Republic of India , the following 
understanding reached between the Government of the Re 
public of India and the Government of Tapan : 


( iii ) Section 32AB . — relating to investment deposit ac 

count , etc . with respect to investment in plant and 

machinery etc . ; 
Tin Section SOHH .- ielatiny 10 deduction in reset of 

profits and gains from newly established in fustisai 

undertakings or hotel business in backwü di areas ; 
( V ) Section 801.- -- relating to deduction in izreit of 

profits and gains from industrial undertakings after 

a certain date , etc.; 
I have further the honour to request Your Exccliency in 
be good enough to confirm the foregoing understanding on 
bobolt of the Government of Japan ." 

I have furthe. the honoril . to conli m the undersianiing 
contained in You : Excellency s Note , on behalt of the 
Government of Japan . 


Die measures set forth in the following sectious of the 
Income- lax Act, 1961 ( 43 of 1961) of India , are " the 
special incentive measures designed to promote economic 
development in ladia , eflective on the date of siguature of 
this Convention ” referred to in the wid sub - paragraph ; 
(i) Section 10 ( 15 ) ( iv ).- - relating 10 cxemption from 

tax on certain interest; 
( ii) Section 10A .- - relating to special provision in res 

pect of newly established industrial undertakings 
in free trade zones ; 


I avail myself of this opportunity to extend to You 
Excellency the assurance of my highest consideration . 


( iii ) Section 32AB . - - relating to investment deposit ac 

count, etc . with resepct to investment in plant and 
machinery etc .; 


Eijiro Noida 
Ambassador Extron dia y and 
Plenipotentia : y of Japan 

to India . 
His Excellenwy Mi. 6 . N . Gupta , 
Chairman , 
Central Board of Direct Taxes, 
Ministry of Finarce. 

New Delhi, Maich 7 , 1989 


( 1 ) Section { HH .- - clating to deduction . in respe . 1 of 

profits and gains from newly established industıial 
undertakings or hotel business in backward areas; 


( V ) Section 801. - relatiog to deduction in respect of 

profits and gains from industrial undertakings after 

a certain date , etc.; 
I havo further the honour to request Your Excellency 15 
be good cnough to confirm the foregoing understandings on 
rehalf of the Government of Japan . 


Excellency , 


I have the honour to refer to the Convention beiween the 
Government of Japan and the Government of the Republic 
of India for the Avoidance of Double Taxation and the Pre 
vention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income 
which was signed today and to confirm , on behalf of the 
Government of Japan , the following understanding reached 
between the two Governments : 


1. With reference to sub -paragraph ( b ) of paragraph 1 
of Article 2 of the Convention , any taxes which are identi 
cal or substantially similar to the surtax imposed under the 
Companies ( Profits ) Surtax Act, 1964 but abolished subse 
quently , and which are imposed in India after the date of 
signature of the Convention shall be regarded as the iden 
tical or substantially similar taxes referred to in paragraph 
2 of Article 2 of the Convention . 


I avail myselſ of this opportunity to exiend to Your 
Excellency the assurance of my highest consideration . 

G . N . Gupta , 

Chairman , 
Central Board of Direct Taxes, 

Minisrty of Finan :e . 
His Excellency M . Eijiro Noda . 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
of Japan to India . 

New Delhi, March 7 , 1989 
Excellency , 

I have the huncu , to acknowledge the receipt of Your 
Excellency s Noie of today s date which reads as follows; 

" I have the honour to refer to sub - paragraph (c ) of para 
graph 3 of Arti le 23 of the Convestion between the Gov 
ernment of the Republic of India and the Government of 
Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Pre 
vention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income 
which was signed today and to confirm , on behalf of the 
Governmeni of the Republic of India , the following under 
standing reached between the Government of the Republic 
of India and the Governınent of Japan : 

The measures set forth in the following sections of the 
Income- Tax Act, 1961 (43 of 1961) of India , are the 
special incentive measures designed to promote economic 
development in India , effective on the date of signature of 
this Convention " referred to in tlie said sub - paragraph ; 
( i) Section 10 ( 15 ) (iv ) relating to exemption from 

tax on certain interest; 
( 11 ) Section 104 .- relating to special provision in ies 

pect of newly established industrial undertakings 
in free trade zones ; 


2 . With reference to sub- paragraph ( d ) of paragrapin l of 
Article 3 of the Convention , the term " tax " shall not in 
clude any ainount which is payable in respect of any dom 
fault or omission in relation to the taxes to which the 
Convention applies or which represents a penalty imposed 
relating to these taxes . 


3 . With reference to sub- paragraph ( e ) of paragraph 1 
of Article 3 of the Convention , in the case of India , the 
wrm " person ” shal linclude i partnership and a Hindu 
Undivdel Family . 


4 With reference to paragraph 5 of Article 5 of the Con 
vention , the term " services or facilities ” referred to therein 
shall include the supply of plant and machinery on hire used 
or to be used in the cxploration , exploitation or extraction 
of mineral oils , 


5 . It is understood that the provisions of paragraph 6 of 
Article 5 of the Convention shail apply to the use of faci 
lities solely for the purpose of delivery of goods or mer 
chandise belonging to the enterprise or to the maintenance 
of a stock of goods or merchandise belonging to the enter 
prise solely for the purpose of delivery unless sales of such 
goods or merchandise are effected in that ottier Contract 
ing State . 
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6 . With reference to paragraph 1 of Article 7 of the 

New Delhi, March 7 , 1989 
Convention , it is understood that by using the term " directly 
or indirectly attr : butable to that permanent establishment" , Excellency , 
profits arising from transactions in which the permanent es . 

I have the honour to acknowelge the receipt of Your 
tablishment has been involved shall be regarded as attribut 

Ticellency s Nots of today s dute which reads as follows : 
able to the permanent cstablishment to the extent appropriate 
to the pait played by the permanent establishment in those 

" I have the honour to refer *o the Convention betwycen 
transactions , is also understcod that prcfits shall be re 

the Government of Japan and the Government of the Re 
garded is attributable to the permanent establishment to 

public of Ind a for the Avoidance of Doub e Taxat on aid 
the ahore - rentired extent, even when the contract or order 

the Prevention of Fiscal Evasion lith respect to Taxes on 
relating to the sale , or provision of goods or services in Income which was signed today and to confirm , on behalf 
question is made or placed directly with the overseas head 

of the Government of Japan , the following understanding 
office of the ertersrit rather than with the permanent es 

122chel hetween the two Gorernments : 
tablishment 

1. With referenze to sub - paragraph (b ) of paragraph 1 of 

Article 2 of the Convention , any taxes which are identical 
7. With reference to paragraph 3 of Article 7 of the Con 

or substantially similar to 
vention , it is understood that in India the deductions in 

the surtax iniposed under the 

Companies (Prosts ) Surtas Act, 1964 but abolished subse 
respe. 1 of the executive and general administrative expenses 

c ! entiy , and which are imposed in India after the date of 
as referred to in the said paragraph shall be allowed in ac 

snature of the Convention shall be regarded as the identi 
cordance with the domestic law of India . but such deductions 

cal or substant ally similar tares referred to in paragraph 2 
shall in no case be less than what are allowable under the 

of Article 2 of the Convention . 
Indian Income-tax Act as effective on the date of signature 
of the Convention . 

2. With reference to sub - paragraph (d ) of paragraph 1 of 
8 . With reference to paragraph 3 of Article 7 of the 

Aiticle 3 of the Convention , the term " tay " shall not in 
Convention . no derluction shall be allowed in resnect of 

clude any amount which is payable in respect of any de 

fault or omission in relation to the taxes to which the Con 
amounts paid or charged (other than reimbursement of actual 

vention applies or which represents a penalty imposed relat . 
expenses ) by a permanent establishment of an enterpries 
to the head office of the enterprise or any other offices 

ing to these taxes . 
thereof, by way of : 

3. With reference to sub- paragraph ( e) of paragraph 1 of 
(a ) rovalties, fees or other similar payments in return 

Article 3 of the Convention , in the case of India , the term 

" person ” shall include a partnership and a Hindu Undivided 
for the use of patents or other rights, or for the 

Family . 
use of know - how ; 
b ) commission or other charges , for specific services 

4. With reference to paragraph 5 of Article 5 of the 
performed or for management ; and 

Convention . the term " services or facilities” referred to 

herein shall include the supply of plant and machinery on 
( c ) interest on moneys lent to the permanent establish h re used or to be used in the eynleration , exploitation or ex 

ment; except where the enterprise is a banking in traction of mineral oils. 
** Triton . 

5 . It is inderstood that the provisions of paragraph 6 of 
9 . With reference to Articles of the Convention , 

Article 5 of the Convention shall apply to the use of faci 

lities solely for the purpose of delivery of goods or mer 
(i ) interest on funds temporarily deposited in connec 

chandise belonging to the enterprise or to the maintenance 
tion with the operation of shirs or a rcraft in in 

of a stok of goods or merchandise betonging to the enter 
törnational traffic shall be regarded as income from prise solely for the purpose of delivery unless sales of such 
the oreration of such shins or aircraft and the pro 

goods or merchandise are effected in that other Contracting 
visions of Article 11 shall not apply in relation to 

State . 
such interest : ani 

6 . With reference to paragraph 1 of Article 7 of the Con 
(ii) inconie from the operation of ships or aircraft in 

vention , it is understood that by using the term " dirertly 
cludes income derived from the use , maintenance 

or indirectly attributable to that permanent establishment” , 
or rental of containers ( including trailers and re 

profits arising from transactions in which the permanent 
lated equinment for the transport of contajners) in 

establishment has been involved shall be regarded as attri 
connection with the transport of goods or merchan 

butable to the permanent establishment to the extent appro 
dise in internat onal traffic . 

priate to the part played by the permanent establishment in 

those transactions. It is also understood that profits shall be 
10 . With reference to paragraph 5 of Article 8 of the regarded as attributable to the permanent establishment to 
Convention , if a local anthority of India introduces any 

the above-mentioned extent, even when the contract or order 
taxes of character substantially similar to the enterprise relating to the sale or provision of goods or services in 
tax in Sanan after the date of signature of the Convention , question is made or placed direct y with the overseas hrad 
the two Governments shall consult with a view to amend 

office of the enterprise rather than with the permanent es 
ing paragraph 5 of Article 8 on a reciprocal basis in such 

tablishment. 
manner is may be considered appropriate . 

7 . With reference to paragraph 3 of Article 7 of the 
I hove further the honour to request Your Excellency to 

Convention , it is understood that in India the deductions in 
he good enough to confirm the foregoing understanding on 

respect of the executive and general administrative exrenses 
hehalf of Your Excellency s Government . 

as referred to in this said paragraph shall be allowed in 

accordance with the domestic law of India . but such deduc . 
T arai! nivself of this oonortunity to renew to Your Fix . tions shall in nu cace be less than what are allowable under 
cellency the assurance of my highest consideration . 

the Indian Income- Tax Act a : effective on the date of signa 

ture of the Convention . 
sa / 
Fijiro Noda 

8 . With reference to paragraph 3 of Article 7 of the Con 

vention , no deduction shall be allowed in respect of amoints 
Ambassador Extraordinary and 

raid or charged (other than reimbursement of actual ev 
Plenipotentiary of Taranto 

nenses ) by a permanent establishment of an enterprise to 
India 

the head office of the enterprise or any other offices thereo " , 

by way of : 
His Excellency Mr. G . N . Gupta 
Chairman , 

(a ) royalties, fees or other similar payments in return. 
Central Board of Direct Taxes, 

for the use of patents or other rights , or for the 
Ministry of Finance . 

use of know -how ; 
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*1 commision satiether charges,fog specific servi 


( b ) commission or other charges , for specific services 

performed or for management; and 


raplı 5 of Article 8 on a reciprocal basis in such manner as 
may be considered appropriate . 


( c ) interest on moneys lent to the permanent establish 

ment: except where the enterprise is a bank ng in 
stitution . 


9 . With reference to Article 8 of the Convention , 


. 


(il interest on funds temporarily deposited in connec - 

tion with the operation of ships or aircraft in in 
ternational traffic shall be regarded as income from 
the operation of such ships or aircraft and the pro 
visions of Article 11 shall not apply in relation to 
such interest ; and 


I have further the honour to request Your Excellency to 
he good enough to confirm the forego ng understanding on 
behalf of Your Excellency s Government." 

I have further the honour to confirm the understanding 
contained in Your Excellency s Note , in behalf of the Gove 
crnment of the Rerublic of India . 

1 avail myself of this opportunity to renew to Your ki. 
cellency the assurance of my highest consideration . 

Sd / 
G . N . Gupta , 
Chairman , 
Central Board of Direct Taxes. 
Ministry of Finance . 


( ii) income from the operation of ships or aircraft in 

cludes income derived from the use , maintenance 
or rental of containers ( including trailers and relat 
ed equipment for the transport of containers ) in con 
nection with the transport of goods or merchandise 
in international traffic . 


His Excellency Mr. Eijiro Noda, 
Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of Japan to 
India . 


10 . With reference to paragraph 5 of Article 8 of the 
Convention , if a local authority of India introduces any taxes 
of a character substantially similar to the enterprise tax in 
Japan after the date of signature of the Convention , the two 
Governments shall consult with a view to amending para 
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